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कार््यकारी सारांश 

1	 यूएन डीईएसए 2018 
2	 जनगणना 2011 

दुनिया की आधी से ज््ययादा आबादी (55 प्रतिशत) शहरी इलाकोों 
मेें रहती है। ऐसा अनुमान है कि यह आंकड़़ा 2050 1तक 68 
प्रतिशत तक पहुुंच सकता है। शहरोों की जबरदस््त वृद्धि और 
शहरीकरण की दर शहरी विकास के कई क्षेत्ररों मेें गंभीर चुनौतियां 
पैदा कर रही है। इनमेें आवास, परिवहन और आवाजाही, पानी, 
स््वच््छता और साफ-सफाई (WASH), सामाजिक और भौतिक 
बुनियादी ढांचा, स््ववास््थ््य और चिकित््ससा सेवाए,ं पोषण और खाद्य 
सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, स््थथिरता और सुरक्षा शामिल हैैं, जो विशेष 
रूप से महिलाओं और लड़कियोों, बच््चचे और युवा, विकलांग 
व्यक्ति, बुजुर््ग व्यक्ति, शहरोों मेें रहने वाले गरीब, अनौपचारिक-
बस््ततियोों मेें रहने वाले लोग, प्रवासी, जैसे अन््य कमजोर समूहोों को 
बेहद गंभीर रूप से प्रभावित करते हैैं। 

भारत मेें, महिलाओं की संख््यया 
48.5 प्रतिशत है और विकलांग 
व्यक्ति कुल जनसंख््यया का 2.1 
प्रतिशत हैैं।2 इस आबादी के भीतर, 
गरीबी, आयु, धर््म, जाति, वर््ग और 
जातीयता जैसे कारक शहरोों मेें 
महिलाओं, लड़कियोों और विकलांग 
व्यक्तियोों और अन््य लोगोों द्वारा 
सामना किए जाने वाले बहिष््करणोों 
की प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालते हैैं। 

बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के माध््यम से 
शहरोों मेें या तो समावेश को बढ़़ावा दिया जा सकता है या उनके 
डिजाइन के आधार पर बहिष््करण को स््थथिर रखा जा सकता है।

मौजूदा लेखोों और शहरी विकास मेें लिंग और विकलांगता 
समावेशन के कानूनी और नीतिगत ढांचे की जांच से कुछ प्रमुख 
मुद्दे उभर कर सामने आए हैैं, जो कुछ इस प्रकार है: शहरोों मेें 
रहने वाले लोगोों की विविधता और उनकी बदलती जरूरतोों पर 
ध््ययान न देना, विकेें द्रीकरण, भागीदारी और जन-केें द्रित योजनाओं 
की कमी। इसके साथ-साथ नीति बहुलता और असंगति, शहरी 
नियोजन, डिजाइन और शासन पर काम करने वाली एजेेंसियोों 
की कमी। इतना ही नहीीं सेवा के वितरण के लिए जिम््ममेदार अन््य 
विभागोों के साथ आपस मेें तालमेल की कमी के साथ-साथ लिंग, 
उम्र और विकलांगता के आधार पर डेटा की कमी भी दिखाई 
देती है। 

जबकि लैैंगिक समानता और विकलांगता समावेशन को वैश्विक 
और राष्ट्रीय दोनोों स््तरोों पर लक्षष्ययों के रूप मेें रेखांकित किया 
गया है, शहरी संदर््भ मेें उनकी प्राप््तति मुख््य रूप से राज््य और 
नगरपालिका प्राधिकरणोों के अधिकार क्षेत्र मेें है। नीति का यह 
संक्षिप््त विवरण शहर मेें महिलाओं, लड़कियोों और विकलांग 
व्यक्तियोों द्वारा सामना की जाने वाली विभिन््न विशिष्ट परेशानियोों 
और दिक््कतोों पर प्रकाश डालता है। यह समावेशी और भागीदारी 
नियोजन दृष्टिकोण की वकालत भी करता है, जो लिंग के आधार 
पर बदल जाते हैैं। इनका उद्देश््य शहरोों मेें महिलाओं, लड़कियोों 
और विकलांग व्यक्तियोों का नैतिक और सार््थक समावेश है। यह 
विवरण प्रणालीगत सुधार के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की 
वकालत करता है, जिसमेें स््थथानीय संस््थथानोों को मजबूत करने, 
विकेें द्रीकृत  भागीदारी योजनाओं और डिजाइन को बढ़़ावा देने, 
योजना और शासन मेें महिलाओं और विकलांग व्यक्तियोों के 
राजनीतिक प्रतिनिधित््व को बढ़़ाने और विभिन््न स््तरोों पर क्षमता 
निर््ममाण, प्रशिक्षण और संवेदीकरण आदि शामिल हैैं। इसके साथ-
साथ इसमेें शहरोों मेें काम कर रह ेनागरिक, निजी क्षेत्र, पड़़ोस और 
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सामुदायिक समूहोों मेें प्रासंगिक हितधारकोों के साथ भागीदारी 
को बढ़़ावा देने के उद्देश््य से विधायी और नीतिगत परिवर््तन भी 
शामिल हैैं। 

इसके अलावा, नारीवादी और लिंग परिवर््तनकारी नियोजन 
दृष्टिकोण अपनाना, आयु-प्रतिक्रियात््मक, विकलांगता-केें द्रित 
पहल विकसित करना, जिसमेें सभी शहरी विकास परियोजनाओं 
और सवेा वितरण मेें सार््वभौमिक डिजाइन मानदंड शामिल हैैं और 
साथ ही इसमेें समावेश की पहल के लिए वित्तीय और तकनीकी 
सहायता, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियोों के लिए अधिमान््य 
खरीद नीतियां भी शामिल हैैं। यह समावेशी शहरी विकास 

सुनिश्चित करने के लिए महत््वपूर््ण होगा। इसके लिए महिलाओं, 
बच््चोों, विकलांग व्यक्तियोों और उनकी देखभाल करने वालोों की 
जरूरतोों के लिए सुरक्षित, सुलभ और किफायती शहरी परिवहन 
और आवाजाही के बुनियादी ढांचे को डिजाइन करना, गैर-मोटर 
चालित परिवहन और अंतिम-मील कनेक््टटिविटी पर ध््ययान केें द्रित 
करना आवश््यक ह।ै इसके अलावा कुछ महत््वपरू््ण कदम हैैं, जिन््हेें 
उठाए जाने की आवश््यकता है, जैसे व्यापक WASH कवरेज 
के ज़रिए सार््वजनिक स््वच््छता सुविधाए ंमुहैया कराना जो मुफ््त 
और सुलभ होों, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करना 
जो महिलाओं, लड़कियोों और विकलांग व्यक्तियोों के लिए सुलभ 
और सस््तती होों।
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I. परिचय 

3	व िशाखा 2021 
4	 फड़के, खान, रानाडे 2011 
5	व ीज़मैन 1981 
6	 फेनस््टटीन और सेवरोन 2005 

सतत विकास के लिए 2030 के एजेेंडे मेें, विश्व के नेताओं ने 
वर््ष 2030 तक 17 सतत विकास लक्षष्ययों (एसडीजी) को प्राप््त 
करने का संकल््प लिया है, जिसमेें लैैंगिक समानता और सभी 
महिलाओं और लड़कियोों (एसडीजी 5) को सशक्त बनाना, शहरोों 
और मानव बस््ततियोों को समावेशी बनाना, सुरक्षित, लचीला और 
टिकाऊ (एसडीजी 11) बनाना, स््पष्ट रूप स ेलैैंगिक समानता और 
अक्षमता को आवश््यक क्रॉस-कटिंग मुद्ददों के रूप मेें पहचानना 
शामिल है। एसडीजी 11 मेें विशेष रूप से महिलाओं और 
बच््चोों, वृद्ध व्यक्तियोों और विकलांग व्यक्तियोों के लिए 
सार््वभौमिक पहुुंच के द्वारा 'सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, 
सस््तते, हरे-भरे सार््वजनिक स््थथान के साथ-साथ टिकाऊ 
परिवहन प्रणाली प्रदान करने मेें उनकी जरूरतोों पर विशेष 
ध््ययान देना शामिल है। एसडीजी गरीबी उन््ममूलन, स््वच््छ पानी 
और स््वच््छता तक पहुुंच, हिंसा से सुरक्षा और स््वतंत्रता, आर््थथिक, 
सामाजिक और स््थथानिक न््ययाय, पहुुंच, गतिशीलता, स््ववास््थ््य, 
पोषण और स््वच््छता, जलवायु कार््रवाई, शिक्षा, सुरक्षित और 
किफायती आवास, बुनियादी सेवाओं पर जोर देते हैैं। इसके साथ 
ही इन लक्षष्ययों मेें महिलाओं, लड़कियोों और विकलांग व्यक्तियोों जसैे 
कमजोर समूहोों पर ध््ययान देने के साथ-साथ भागीदारी निर््णय लेने 
के साथ रोजगार के अवसर और कार््यकाल की सरुक्षा प्रदान करना 
शामिल है। इन लक्षष्ययों मेें से प्रत््ययेक लक्षष्य की प्राप््तति महिलाओं, 
लड़कियोों और विकलांग व्यक्तियोों के लिए सुरक्षित और समावेशी 
शहरोों के निर््ममाण से अटूट रूप से जुड़़ी हुई है। 

पहुुंच पर काम कर रहे नारीवादी और विकलांगता पर शोध करने 
वाल ेविद्वानोों का तर््क  ह ैकि शहरोों मेें रहने वाल ेलोगोों की विविधता 
पर विचार की कमी के कारण लिंग और विकलांगता के आधार 
पर होने वाला बहिष््करण शहरी वातावरण मेें सामाजिक और 
स््थथानिक तौर पर जन््म लेता है।3 नया शहरी एजेेंडा (2016) 
अधिकारोों पर आधारित होने के साथ-साथ शहरी विकास के लिए 
जन-केें द्रित दृष्टिकोण की बात करता है। यह उम्र और लिंग के 
अनुकूल है, ग्रह संवेदनशील है, प्रासंगिक और साक्षष्य-आधारित 
है। इसके साथ-साथ ही इसकी नीींव विकेें द्रीकरण के सिद््धाांत पर 

आधारित है, जो न््ययायसंगत और भागीदारी प्रक्रियाओं के माध््यम 
से संचालित होती है। यह 'किसी को पीछे न छोड़ें या सबको 
सम््ममिलित करेें' और 'आखिरी पंक्ति मेें खड़़े लोगोों के लिए योजना 
तैयार करना' जैसी अवधारणाओं पर आधारित हैैं, जो शहरोों 
के संदर््भ मेें मानवाधिकारोों, लैैंगिक समानता और विकलांगता 
समावेशन के प्रति प्रतिबद्धताओं की ओर ज़़ोर देते हैैं। 

लैैंगिक समानता, पहुुंच और शहरी विकास मेें विकलांग व्यक्तियोों 
को शामिल करने के महत््व की व्यापक मान््यता के बावजदू, शहरी 
डिजाइन और योजनाओं को तैयार करने प्रक्रिया मेें महिलाओं, 
लड़कियोों और विकलांग व्यक्तियोों को अक््सर प्राथमिकता नहीीं 
दी जाती है। नारीवादी और विकलांगता-केें द्रित परिप्रेक्षष्य की 
अनुपस््थथिति, भागीदारी योजना प्रक्रियाओं, शहरी योजनाकारोों, 
चिकित््सकोों और नगरपालिका अधिकारियोों के बीच जागरूकता 
की कमी, उपकरणोों और विशेषज्ञता की अनुपस््थथिति, कानूनी 
जनादेश की कमी जसै ेविभिन््न कारक लिगं के प्रभावी कार््ययान््वयन 
और शहरोों मेें विकलांग व्यक्तियोों के समावेशन मेें बाधा डालते हैैं। 

शहरोों मेें लिगं और विकलांगता के आधार पर होने वाल ेबहिष््करण 
से निपटने मेें 'आदर््श' की धारणा एक महत््वपूर््ण अवधारणा है, 
जिसकी कल््पना पुरुष और सक्षम शरीर के रूप मेें की जाती है, 
और 'अन््य' को महिला के रूप मेें या विकलांग या दोनोों के रूप 
मेें सामने रखा जाता है।4 दुनिया मेें आज तक जिस भी तरह से 
शहरोों का डिजाइन और विकास हुआ ह ैउसमेें पितृसत्तात््मक लिगं 
भूमिकाए ंऔर असमानताए ंदिखती हैैं।5 यह ज़़ोनिंग प्रथाओं की 
विशेषता है. जो सार््वजनिक क्षेत्र जैसे कार््यस््थलोों को निजी क्षेत्र 
जैसे आवास से अलग करती है, और इसी कारण से महिलाओं 
और बच््चोों को भूमि उपयोग नीतियोों के केन्दद्र मेें नहीीं रखा जाता 
है। शहरी गतिशीलता की नीतियोों ने देखभाल करने वाली 
महिलाओं और घरेलू अर््थव्यवस््थथा की तुलना मेें पुरुष श्रमिकोों की 
गतिशीलता को प्राथमिकता दी जाती है।6 इसके परिणामस््वरूप 
ऐसे शहरी स््थथानोों का निर््ममाण हुआ है, जहां महिलाए ंसार््वजनिक 
क्षेत्र मेें सुरक्षित या सहज महसूस नहीीं करती हैैं, और साथ ही 
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बच््चचे, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्गगों और असंख््य अन््य कमजोर समूहोों 
को ध््ययान मेें न रखते हुए शहरोों की योजना और उसका डिजाइन 
तैयार किया गया है।7

विश्व स््तर पर, विकलांग व्यक्तियोों के अधिकारोों पर संयुक्त राष्ट्र 
सम््ममेलन (यूएनसीआरपीडी) मेें पुरुषोों और महिलाओं के बीच 
समानता को इसके सामान््य सिद््धाांतोों मेें से एक के रूप मेें शामिल 
किया गया है और साथ ही स््पष्ट रूप से महिलाओं, लड़कियोों 
और विकलांग बच््चोों द्वारा सामना किए जाने वाले लिंग और 
विकलांगता की धुरी पर होने वाले जटिल भेदभाव को पहचाना 
गया है। इसके साथ-साथ इसमेें महिलाओं के पूर््ण विकास, 
उन््नति और सशक्तिकरण की मांग भी की गई है। राष्ट्रीय स््तर 
पर, विकलांग व्यक्तियोों के अधिकार अधिनियम 2016 
(RPWDA), एक प्रगतिशील अधिकार आधारित शासन, 
समानता के अधिकार, सम््ममान के साथ जीने का अधिकार 
और विकलांग व्यक्तियोों के भेदभाव के खिलाफ और दूसरोों 
के जैसे ही समान अधिकार की गारंटी देता है।8 यह विशेष 
रूप से सरकारोों के सभी स््तरोों को, यह सुनिश्चित करने 
हेतु उपाय करने के लिए जिम््ममेदार बनाता है कि विकलांग 
महिलाएं और बच््चचे दूसरोों के साथ समान रूप से अपने 
अधिकारोों का इस््ततेमाल कर सकेें ।9

इस संदर््भ मेें लैैंगिक असमानता की चुनौतियोों मेें महिलाओं और 
लड़कियोों, विशेषकर शहरोों मेें रहने वाली विकलांग महिलाओं 
और लड़कियोों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियां शामिल हैैं। 
इसके साथ ही इसमेें पहुुंच की कमी, लोगोों पर लगने वाले लांछन 
और विकलांगता स ेजडु़़ी शर््म, शिक्षा और नौकरियोों तक पहुुंच की 
कमी, स््ववास््थ््य, यौन और प्रजनन अधिकारोों के सदंर््भ मेें स््ववायत्तता 
स ेवचंित होना, सलुभ स््वच््छता सवुिधाओं की कमी सहित पर््ययाप््त 
WASH बुनियादी ढांचे की अनुपस््थथिति और दूसरोों के बीच लिंग-
तटस््थ सुविधाओं का प्रावधान शामिल है। 

7	व िश्व बैैंक 2020 
8	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडीए, खंड 3 
9	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडीए, धारा 4 
10	व ॉटर ऐड 2017 
11	व िश्व बैैंक 2011 
12	व ॉटर ऐड 2017 

जबकि लिगं और विकलांगता समावशेन के उद्देश््य स ेहस््तक्षेपोों के 
बीच महत््वपूर््ण संबंध है, इसके बावजूद सामाजिक, सांस््ककृ तिक 
और दृष्टिकोण सबंंधी बाधाओं को ध््ययान मेें रखना आवश््यक ह,ै जो 
संदर्भभों मेें भिन््न हो सकते हैैं। कुछ अध््ययनोों से पता चलता है कि 
जहां विकलांगता समावेशन के उद्देश््य से किए गए हस््तक्षेप, जो 
परिवारोों पर बोझ को कम करते हैैं, सामुदायिक स््तरोों पर अधिक 
स््ववीकार््य होते हैैं। इसके साथ ही लिंग शक्ति संबंध गहराई से जुड़़े 
होते हैैं और इसमेें परिवर््तन लाना अधिक कठिन हो सकता है।10 
जब विकलांग महिलाओं और लड़कियोों की बात आती है, वे लिंग 
के साथ-साथ विकलांगता से जुड़़े संयुक्त असुविधा का अनुभव 
करती हैैं, और इसके साथ ही स््ववास््थ््य देखभाल तक उनकी पहुुंच 
प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। साथ ही सहायक उपकरणोों 
तक कम पहुुंच,11 लांछन के कारण मिलने वाली पनुर््ववास सवुिधाए,ं 
महिला स््ववास््थ््य कर््मचारियोों या सेवा प्रदाताओं की कमी, यात्रा 
प्रतिबंध, लोगोों के बीच सीमित संसाधन जैसी समस््ययाए ंभी देखने 
को मिलती हैैं। परिवार और समुदाय की सांस््ककृ तिक धारणाओं के 
लिए पारंपरिक लिंग मानदंडोों का महत््व इन मानदंडोों पर सवाल 
उठाना चुनौतीपूर््ण और कठिन बना देता है।12 इसके लिए शहरी 
विकास प्राथमिकताओं मेें न केवल समावेश बल््ककि असमान लिंग 
के परिवर््तन पर जोर देने के साथ भारतीय शहरोों मेें असमान लिंग 
संबंधोों पर विशेष ध््ययान देने की आवश््यकता है।



हितधारकोों के रूप मेें विकलांग महिलाओं और लड़कियोों के साथ भागीदारी 
नियोजन प्रक्रियाओं को पेश करने वाला एक चित्रण। 

II. उद्देश््य 

नीति का यह संक्षिप््त विवरण विशेष रूप से भारतीय शहरोों मेें 
सरुक्षित, समावशेी, लचील ेऔर टिकाऊ निर््ममाणोों के एसडीजी 11 
के कार््ययान््वयन मेें लिंग और विकलांगता समावेशन के प्रयासोों को 
उजागर करता है। इस विवरण मेें शहरोों मेें महिलाओं, लड़कियोों 
और विकलांग व्यक्तियोों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट 
दिक््कतोों की तैयार रूपरेखा को बताया गया है। इसके साथ-साथ 
इसमेें प्राथमिकता के आधार पर होने वाले हस््तक्षेप के लिए क्षेत्ररों 
की पहचान की गई है और भागीदारी नियोजन दृष्टिकोण, लिंग-
परिवर््तनकारी योजना के लिए तरीकोों और सिद््धाांतोों को बढ़़ावा 
देने वाले और शहरोों मेें विकलांग और सामान््य महिलाओं और 
लड़कियोों और अन््य विकलांग व्यक्तियोों के नैतिक और सार््थक 
समावेश के उपायोों को बताया गया है। 

यह विवरण निम््नलिखित तरीकोों द्वारा लैैंगिक और विकलांगता 
समावेशी शहरी विकास को आगे बढ़़ाने के उपायोों को बताता है 
और उनकी जांच करता हैः 

1.	 शहरी विकास की प्राथमिकताओं मेें महिलाओं, लड़कियोों 
और विकलांग व्यक्तियोों को शामिल करने पर ध््ययान केें द्रित 
करते हुए लैैंगिक समानता और पहुुंच के महत््व पर प्रकाश 
डालना; 

2.	 शहरोों मेें महिलाओं, लड़कियोों और विकलांग व्यक्तियोों, 
विशेष रूप से अदृश््य विकलांगता वाली महिलाओं और 
लड़कियोों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियोों और 
कमजोरियोों को रेखांकित करना; 

3.	 प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले हस््तक्षेप के लिए 
क्षेत्ररों की पहचान के माध््यम से सुरक्षित, समावेशी, लचीले 
और टिकाऊ शहरोों के निर््ममाण के उपायोों की पहचान करना; 
तथा 

4.	 लैैंगिक और विकलांगता-समावेशी शहरोों के निर््ममाण की 
दिशा मेें प्रगति के लिए शहरी योजनाकारोों, व्यवसायियोों, 
नगरपालिका अधिकारियोों और सरकारी संस््थथानोों के लिए 
कार््ययान््वयन योग््य उपायोों का सुझाव देना। 

III. सीमाए ं

अध््ययन के दायरे की सीमाओं के कारण, नीति का यह संक्षिप््त 
विवरण विशषे रूप स ेकमजोर समहूोों जसै ेबुजरु््ग व्यक्तियोों, एकल 
माता-पिता, अत््यधिक गरीबी मेें रहने वाल ेलोगोों और अनौपचारिक 
बस््ततियोों मेें रहने वाले लोगोों की जरूरतोों और चुनौतियोों को कवर 
नहीीं करता ह।ै इसमेें जाति और धर््म आधारित भेदभाव का सामना 
करने वाले, यौन और लैैंगिक अल््पसंख््यक जिनमेें एलजीबीटी 
समूहोों के लोग, ऐसे अन््य समूहोों के प्रवासी भी शामिल हैैं। उनके 
सामने विशेष रूप से, सुरक्षित और किफायती आवास तक पहुुंच, 
किराए के आवास मेें भेदभाव, रोजगार के अवसरोों की कमी, 
राजनीतिक भागीदारी मेें बाधाए ंऔर स््ववास््थ््य देखभाल, बच््चोों 
की देखभाल, बुजुर्गगों की देखभाल जैसे सार््वजनिक सुविधाओं 
तक पहुुंच जैसी महत््वपूर््ण चुनौतियां शामिल हैैं। इसके साथ ही 
लोगोों के बीच शिक्षा और स््वच््छता जैसी सुविधाए ंभी आसानी 
से नहीीं पहुुंच पाती हैैं। इन समूहोों मेें से प्रत््ययेक को शहरी विकास 
प्राथमिकताओं मेें शामिल करने और उनका प्रतिनिधित््व करने 
हेतु लक्षित हस््तक्षेप विकसित करने के लिए विशिष्ट विचार-विमर््श 
और उसके बाद, सावधानीपूर््वक शोध की आवश््यकता है।



IV. पद्धति / कार््य विधि 

इस नीति को संक्षेप मेें प्रस््ततुत करने के लिए, लेखोों की समीक्षा, डेटा विश्लेषण और हितधारक परामर््श सहित अनुसंधान विधियोों और 
प्रक्रियाओं का मिश्रण अपनाया गया था। शहरी संदर््भ मेें लिंग और विकलांगता समावेशन पर प्रासंगिक हितधारकोों द्वारा विकसित 
संस््थथागत, कानूनी और नियामक वातावरण, राष्ट्रीय और अंतर््रराष्ट्रीय नीतियोों और मानकोों के स््थथितिजन््य विश्लेषण के हिस््ससे के रूप मेें, 
महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपोों के उन््ममूलन पर कन््वेेंशन (सीईडीएडब््ल्ययू), यएूनसीआरपीडी, एसडीजी, न््ययू अर््बन एजेेंडा 
आदि की समीक्षा की गई। सयंकु्त राष्ट्र एजेेंसियोों के साथ-साथ दक्षिण एशिया के सदंर््भ मेें प्रासगंिक लिगं और विकलांगता समावशेन पर 
अन््य विकास संगठनोों द्वारा विभिन््न अनुसंधान और नीति दस््ततावेजोों की भी जांच की गई। इसके अलावा, भारत मेें आरपीडब््ल्ययूडीए 
जैसे कानूनोों और शहरी नियोजन और विकास से संबंधित कानूनोों की समीक्षा की गई ताकि शहरी विकास मेें लिंग और विकलांगता 
समावशेन के विस््ततार और शहरोों मेें सार््वभौमिक पहुुंच को बढ़़ावा देने के लिए शासन के विभिन््न स््तरोों पर कानूनी और नीतिगत हस््तक्षेप 
के क्षेत्ररों को उजागर किया जा सके। इसके साथ ही सार््वजनिक रूप से उपलब््ध स्रोतोों से मात्रात््मक डेटा का विश्लेषण किया गया था। 
इस विवरण को तयैार करने के लिए आर््ककिटेक््ट, योजनाकारोों, विकलांग लोगोों के सगंठनोों (डीपीओ) के प्रतिनिधियोों, विकलांग व्यक्तियोों 
और विषय-वस््ततु विशेषज्ञञों सहित हितधारकोों के समूहोों से परामर््श लिया गया। इसके अलावा, नीति के मसौदे की कई समीक्षकोों द्वारा 
उनके सहकर््ममियोों से समीक्षा भी कराई गई थी। गोलमेज विशेषज्ञ चर््चचा और सत््ययापन कार््यशाला मेें भी इस पर व्यापक रूप से चर््चचा की 
गई और इसे मान््यता दी गई, जिसमेें सरकार और नागरिक समाज के हितधारक शामिल थे, और साथ ही इसमेें विकलांग व्यक्तियोों के 
संगठन, महिला संगठन, आर््ककिटेक््ट, विकलांगता के विशेषज्ञ और वकालत समूहोों के व्यक्ति भी शामिल थे।

“महामारी के बाद घरोों स ेबाहर निकल कर काम करने वाली महिलाओं की सखं््यया कम हो गई ह।ै सार््वजनिक स््थथानोों 
पर महिलाओं की पहुुंच के लिए सुरक्षा अक््सर पहली ज़रूरत होती है। विकलांग महिलाओं के लिए, सार््वजनिक 
स््थथान दोगुने खतरनाक होते हैैं। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित पुरुष बस स््टटॉप पर जा सकते हैैं और आसानी से 
अपनी मंज़़िल का पता पूछ सकते हैैं। जब महिलाए ंऐसा करती हैैं, तो यह यौन उत््पपीड़न के लिए एक संभावित 
साइट बन जाती है। तथ््य यह है कि बहुत सारी महिलाए ंबस स््टटॉप का उपयोग करती हैैं, इसका मतलब है कि उन््हेें 
टॉयलेट और विश्राम स््थलोों के भी उपयोग की ज़रूरत होगी और विकलांग बच््चोों के साथ भी ऐसा ही है क््योोंकि 
देखभाल करने वालोों को बच््चोों को बाहर ले जाने की जरूरत होती है, वे भी भारत मेें प्रमुख रूप से महिलाए ंही 
होोंगी। इसलिए यह तथ््य कि शहर महिलाओं के लिए सुलभ नहीीं है, इसका अर््थ यह भी हुआ कि इससे विभिन््न 
समूह प्रभावित होते हैैं।"

-वास््ततुकार [21 मार््च, 2022 को विधि सेेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा आयोजित  
फोकस ग्रुप डिस््कशन] 
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V. मुख््य निष््कर््ष 

13	 यूएनओडीसी 2018 
14	व िश्व स््ववास््थ््य संगठन (डब््ल्ययूएचओ), 2021 
15	व िश्व स््ववास््थ््य संगठन (डब््ल्ययूएचओ), 2021 
16	 संयुक्त राष्ट्र पर््ययावास (यूएन हैबिटेट) 2020 
17	 अग्रवाल एडं पांडा 2007 
18	व िश्व बैैंक 2020 
19	 शैली 2017 

क.	 शहरोों मेें लिंग आधारित समावेशन 
की चुनौतियां 

शहरोों मेें, सार््वजनिक और निजी स््थथानोों पर महिलाओं और 
लड़कियोों के साथ होने वाली हिसंा एक वास््तविकता ह।ै विश्व स््तर 
पर, 2017 मेें लगभग 87, 000 महिलाओं की हत््यया की गई थी, 
जिनमेें से आधे से अधिक (58 प्रतिशत) की हत््यया उनके साथियोों 
या परिवार के सदस््योों द्वारा की गई थी। इससे घर 'किसी महिला 
के मारे जाने की सबसे संभावित जगह' बन गया है।13  2018 
के वैश्विक अनुमानोों से संकेत मिलता है कि 15-19 वर््ष की आयु 
की चार किशोर लड़कियोों मेें से लगभग हर एक को अपने साथी 
के द्वारा शारीरिक और/या यौन हिंसा का शिकार होना पड़़ा है।14 

लगभग 33 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक स््तर 
पर शारीरिक और भावनात््मक दोनोों तरह 
के दुर्वव्यवहार का सामना करती हैैं। हालांकि, 
दुर्वव्यवहार का सामना करने वाली विवाहित 
महिलाओं मेें से केवल एक-चौथाई ही शारीरिक 
और गंभीर चोटोों की रिपोर््ट करती हैैं और केवल 
14 प्रतिशत महिलाए ंहिंसा को रोकने के लिए 
मदद मांगती है।15 

दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस््ससा होने के बावजूद, 
वैश्विक स््तर पर भूमि और संपत्ति के स््ववामित््व मेें महिलाओं की 
हिस््ससेदारी केवल 15 प्रतिशत है।16 अध््ययनोों से पता चलता है 
कि घर या जमीन पर महिलाओं का स््ववामित््व शारीरिक और 
मनोवैज्ञानिक दोनोों तरह से वैवाहिक हिंसा के जोखिम को काफी 
कम कर देता है। संपत्ति का स््ववामित््व महिलाओं को पुरुष साथी 
के द्वारा की जाने वाली हिंसा से बचने मेें मदद करता है। 71 

प्रतिशत महिलाए ंजो किसी संपत्ति की अधिकारी थी और उन््होोंने 
लंबे समय तक शारीरिक हिंसा का सामना किया था, उन््होोंने 
सफलतापूर््वक अपना घर छोड़ दिया, और वहीीं वे महिलाए ंजो 
किसी संपत्ति की अधिकारी नहीीं थी केवल 19 प्रतिशत महिलाए ं
ही ऐसा कर पाईं।17

इसके अलावा, अपर््ययाप््त और दुर््गम WASH सुविधाएं सभी 
महिलाओं और लड़कियोों को हिंसा के साथ-साथ स््ववास््थ््य से जुड़़े 
गंभीर खतरोों की तरफ धकेलती हैैं। शहरोों मेें पर््ययाप््त WASH 
सुविधाओं की कमी महिलाओं की सुरक्षित और पर््ययाप््त मासिक 
धर््म स््वच््छता को बनाए रखने की क्षमता को भी प्रभावित करती ह।ै 
सांस््ककृ तिक पाबंदियोों के कारण यह अत््यधिक उपके्षित मदु्दा ह।ै इन 
गंभीर कारणोों की वजह से महिलाओं को प्रजनन संबंधी स््ववास््थ््य 
समस््ययाए,ं सामाजिक बहिष््ककार और लड़कियोों के यौवन की उम्र 
तक पहुुंचने के बाद शिक्षा को बंद करने या छोड़ने जैसी समस््ययाए ं
झेलनी पड़ती हैैं।18 यह विशेष रूप से अनौपचारिक बस््ततियोों मेें 
रहने वाली महिलाओं और लड़कियोों को प्रभावित करता है। यह 
विशेष रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायोों से संबंधित हैैं, जिनकी 
स््वच््छता सबंंधी सवुिधाओं तक पहुुंच बहुत सीमित होती ह।ै इसके 
परिणामस््वरूप इन समुदायोों को निर््जलीकरण और पेशाब रोकने 
के कारण मूत्राशय और मूत्र पथ के संक्रमण जैसे गंभीर स््ववास््थ््य 
खतरोों का सामना करना पड़ता है।19

2012 मेें पेशाब करने के अधिकार अभियान द्वारा किए गए एक 
अध््ययन मेें पाया गया कि जहां मुंबई मेें पुरुषोों के लिए 2,466 
से अधिक मूत्रालय बनाए गए थे, वहीीं महिलाओं के लिए कोई 
मूत्रालय नहीीं बनाया गया था। यह योजना बनाने वाले लोगोों की 
मानसिकता को उजागर करता है, जो यह मानती है कि महिलाए ं
कार््यबल के हिस््ससे के रूप मेें सार््वजनिक स््थथानोों को इस््ततेमाल 
करने की अधिकारी नहीीं है या उन््हेें सार््वजनिक रूप से वित्त 
पोषित मूत्रालयोों का उपयोग करने की ज़रूरत ही नहीीं है। इसके 
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अलावा, स््वच््छता से संबंधित वैधानिक ढांचे, उनके दृष्टिकोण मेें 
लिंग के आधार पर तटस््थ हैैं।20 इसके परिणामस््वरूप स््थथानीय 
निकाय और अन््य संबंधित एजेेंसियां स््वच््छता को विशेष रूप 
से महिलाओं की संबंधित ज़रूरतेें और चिंताओं को उजागर या 
संबोधित किए बिना सभी लिंगोों मेें बराबरी के स््तर पर स््वच््छता 
बनाए रखने की एक सामान््य जिम््ममेदारी से मुक्त हो जाती हैैं। 
जबकि महिलाओं के लिए भी समान स््तर पर सुविधाए ंदेने से 
संभवतः शहरोों मेें स््वच््छता से संबंधित उनकी ज़रूरतोों और 
चिंताओं को कम करने मेें मदद मिलती है।21

भारत मेें महिलाओं के यात्रा पैटर््न को जटिल 
'ट्रिप-चेनिंग'22 द्वारा यानी एक यात्रा के भीतर 
एक या एक से अधिक गंतव्ययों को मिलाकर 
चिह्नित किया जाता है। महिलाएं, मुख््य रूप 
से घरेलू और देखभाल का काम बिना वेतन के 
करती हैैं। भुगतान किए गए काम के अलावा, 
छोटी और अधिक यात्राए ंकरती हैैं, जिससे उन््हेें 
बच््चोों को लाने, काम करने, दुकान करने या 
अन््य पारिवारिक दायित््वोों को निभाने के लिए 
अपनी यात्रा की दिशा को बार-बार बदलने और 
अपनी यात्रा को बीच-बीच मेें रोकने की ज़रूरत 
पड़ती है। 23

यह महिलाओं के लिए यात्रा को महंगा बनाता है, क््योोंकि वे इस 
तरह की चेन रूपी यात्रा के दौरान कई एकल किराए के टिकट 
या यात्रा मेें लगने वाले किराए का भुगतान करती हैैं। सुलभ और 
सुरक्षित आवाजाही संरचना की कमी, विशेष रूप से सार््वजनिक 
बस संरचना, शहरोों मेें महिलाओं के साथ-साथ देखभाल करने 
वालोों, बच््चोों या परिवार के सदस््योों के लिए, विकलांगोों के लिए 
आवाजाही को बेहद मुश््ककिल बना देती है। सुलभ आवाजाही के 
बुनियादी ढांचे की कमी और जर््जर अवस््थथा मेें मौजूदा बुनियादी 
ढांचा विकलांग महिलाओं और लड़कियोों और अन््य विकलांग 
व्यक्तियोों के सामने आने वाली चुनौतियोों को बढ़़ा देता है, जिससे 
व ेशहरोों मेें दुर््घटनाओं, हिसंा और सरुक्षा की कमी के उच््च जोखिम 
के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैैं। 

20	 पवार 2021 
21	 कूनन एस 2019 
22	व िश्व बैैंक 2020। 
23	 शाह, विश्वनाथ, व्यास और गडेपल््लली 2017 
24	 खोसला 2009। 
25	 शाह, विश्वनाथ, व्यास और गडेपल््लली 2017 
26	 यूएनडीपी 2018 

महिलाओं के शहरी आबादी का आधा हिस््ससा होने के बावजूद,24 
शहरी स््थथानीय संस््थथानोों या प्रबंधक, यानी महिलाओं की जरूरतोों 
पर विशेषज्ञता रखने वाले डोमेन-विशिष्ट कार््यक्रमोों या एजेेंसियोों 
जैसे महिला और बाल विकास विभाग के बीच 'लिंग' एक 
मुख््य आधार नहीीं है। इसके परिणामस््वरूप शहरी नवीनीकरण 
कार््यक्रम और नीतियां बिना लिंग परिप्रेक्षष्य के शुरू की गई हैैं। 
इसके अलावा, शहरोों मेें लड़कियोों और महिलाओं के लिए सुरक्षा 
की कमी की चल रही समस््यया से निपटने के लिए, तकनीकी 
हस््तक्षेप (जैसे सीसीटीवी) का उपयोग करने वाले संरक्षणवादी 
उपायोों को अक््सर संभावित समाधान के रूप मेें देखा जाता है, 
वो भी बिना गहन विश्लेषण25 के कि कैसे शहरी नियोजन और 
परिवहन प्रणालियोों को लिंगबद्ध किया जाता है। 

ख.	 शहरोों मेें विकलांगता समावेशन की 
चुनौतियां 

संयुक्त राष्ट्र विकास कार््यक्रम (यूएनडीपी) 
के अनुसार, 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति 
विकासशील देशोों मेें रहते हैैं26, जिनमेें से 5 मेें 
से 3 विकलांग व्यक्ति महिलाए ंहैैं और विकलांग 
बच््चोों और वयस््कोों मेें अधिकतम संख््यया गरीबोों 
की हैैं। 

ट्रिप-चेनिंग को दर््शशाने वाला एक चित्रण, जिसमेें एक या अधिक गंतव्ययों को 
एक यात्रा के भीतर मिला दिया जाता है। 

बस स््टटॉप

बस स््टटॉप

बाज़़ार

स््ककूल

पार््क

पैर
ा-ट्

्राांजि
ट

Homehome

कार््यस््थल

घर
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इसके अलावा, विकलांगता और उच््च निरक्षरता, बेरोजगारी और 
कम मजदूरी के बीच एक सीधा सबंंध ह,ै जो विकलांगता के साथ-
साथ गरीबी के जोखिम को भी बढ़़ाता है। विकलांगता से जुड़़ी 
उच््च आर््थथिक और सामाजिक लागते भी हैैं, जो अक््सर पहुुंच 
से बाहर वाले वातावरण के कारण सीधे उत््पन््न होती हैैं। इससे 
विकलांग व्यक्तियोों को बदतर शैक्षिक और श्रम बाजार के बुर े
प्रभाव और उच््च गरीबी दर का सामना करना पड़ता है। 

विकलांग व्यक्तियोों के लिए, शहर तक पहुुंच उन््हेें बहुत स ेअधिकार 
देती है-शहरी स््थथानोों तक पहुुंच उनके सामाजिक, आर््थथिक, 
सांस््ककृ तिक और राजनीतिक अधिकारोों और स््वतंत्रता के पूर््ण 
इस््ततेमाल के लिए बहुत ज़रूरी ह।ै वास््तव मेें, यएूनसीआरपीडी और 
आरपीडब््ल्ययूडीए दोनोों विकलांग व्यक्तियोों के बाधा मुक्त, सुलभ 
शहरी स््थथानोों के अधिकार को मान््यता देते हैैं।27 विकलांग व्यक्ति 
कई भौतिक, सामाजिक-आर््थथिक, व्यवहारिक और संरचनात््मक 
बाधाओं को सामना करते हैैं जो उनकी इस भागीदारी को सीमित 
करते हैैं। इसके साथ ही शहरोों मेें बुजुर््ग व्यक्ति, गर््भवती महिलाए,ं 
बच््चचे, आदि किसी न किसी प्रकार की असमर््थता का अनुभव 
करते हैैं, जिस कारण उनकी पहुुंच भी सीमित हो जाती है। 

यूएनसीआरपीडी द्वारा दी गई विकलांग व्यक्तियोों की परिभाषा 
के अनुसार जो लंबे समय से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या 
मस््ततिष््क-संबंधी असमर््थता का सामना कर रहे हैैं उन््हेें विकलांग 
माना जाएगा। इन असमर््थताओं से उन््हेें विभिन््न बाधाओं का 
सामना करना पड़ता है जिसके कारण दूसरोों के साथ बातचीत 
करने मेें, दूसरोों के साथ समान आधार पर समाज मेें उनकी पूर््ण 
और प्रभावी भागीदारी मेें बाधा उत््पन््न होती हैैं।28 अंतर््रराष्ट्रीय 
वर्गीकरण कार््य, अक्षमता और स््ववास््थ््य (आईसीएफ) की 
विचारधारा29 विकलांगता को एक 'जवै-मनोवजै्ञानिक-सामाजिक 
मॉडल' के रूप मेें देखती है,30 जो एक अंतःक्रियात््मक दृष्टिकोण 
को अपनाती है और साथ ही विकलांगता को स््ववास््थ््य की स््थथिति 
और पर््ययावरण के बीच एक नकारात््मक परस््पर क्रिया से उत््पन््न 
होने के रूप मेें पहचानती है। यह विचारधारा संरचनात््मक, 
स््ववास््थ््य, सामाजिक, व्यक्तिगत, मनोवृत्ति और ससं््थथागत स््थथितियोों 
की भूमिका को रेखांकित करती है। इसमेें जटिल और विविध 
अनुभवोों की एक विस््ततृत श््रृृंखला शामिल है, जो हानि के प्रकार 
के आधार पर महत््वपूर््ण रूप से भिन््न हो सकती है। विकलांगता 
की इस समझ के लिए समावशेी हस््तक्षेप की आवश््यकता होती है 
जो स््थथानीय संदर््भ, समुदाय और अन््य कारकोों जैसे कि सामर््थ््य, 

27	 अनुच््छछेद 9, यूएनसीआरपीडी और धारा 40, आरपीडब््ल्ययूडीए। 
28	 अनुच््छछेद 1, यूएनसीआरपीडी 
29	व िश्व स््ववास््थ््य संगठन (डब््ल्ययूएचओ), कार््य पद्धति, विकलांगता और स््ववास््थ््य का अंतर््रराष्ट्रीय वर्गीकरण, 2002 
30	व िश्व बैैंक 2011 
31	व िशाखा, घोष, रेड्डी, नम्रता और दस््ततीदार 2022 

सुविधा, तकनीकी क्षमता, सांस््ककृ तिक संदर््भ के लिए विशिष्ट 
व्यक्ति के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, विकलांग महिलाओं 
और लड़कियोों को पहुुंच मेें बाधाओं के अलावा लैैंगिक भेदभाव 
का भी सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उनकी पहुुंच को 
नारीवादी दृष्टिकोण के साथ-साथ विकलांगता न््ययाय के दृष्टिकोण 
से भी संबोधित करने की आवश््यकता है। शहरोों के संदर््भ मेें, 
निर््ममित पर््ययावरण, सार््वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं, 
परिवहन और आवाजाही, आवास, रोजगार सजृन, प्रशिक्षण और 
शिक्षा, स््ववास््थ््य देखभाल और प्रारंभिक बचपन मेें किए जाने वाले 
हस््तक्षेप कमजोर लोगोों के विभिन््न समूहोों को अलग-अलग तरह 
से प्रभावित करते हैैं और यह महिलाओं, विकलांग लड़कियोों और 
सामान््य लड़कियोों के साथ-साथ अन््य विकलांग व्यक्तियोों के लिए 
लक्षित हस््तक्षेप की कुछ प्रमुख जगहेें हैैं। यह यएूनसीआरपीडी के 
साथ-साथ आरपीडब््ल्ययूडीए के तहत निर््धधारित ढांचे मेें परिलक्षित 
होता है।

जबकि शहरोों मेें विकलांगता समावेशन की नीतियोों ने पहुुंच 
को एक प्रमुख लक्षष्य के रूप मेें लिया है, और वैसे भी विकलांग 
व्यक्तियोों के लिए पहुुंच की कल््पना और कार््ययान््वयन के साथ 
गंभीर समस््ययाए ंहैैं।31 उन लोगोों की व््हहीलचेयर सुलभता पर जोर 
दिया गया है, जो लोकोमोटर विकलांगता के साथ-साथ अन््य 
प्रकार की अक्षमताओं, विशेष रूप से अदृश््य अक्षमताओं जैसे 
बहरापन, बौद्धिक या 'छिपी' या मनोसामाजिक अक्षमताओं 
(जैसे मानसिक बीमारियोों, ऑटिज््म स््पपेक्टट्रम विकार या एएसडी, 
डिस््ललेक््ससिया और अन््य) से पीड़़ित हैैं। इसके अलावा, जहां 
सीमित सुलभ डिजाइन समाधान लागू किए जाते हैैं जैसे कि 
कर््ब कट्स, लोगोों के लिए टैक््टटाइल पेविंग, जमीनी स््तर पर 
सवंदेीकरण और गणुवत्ता नियतं्रण की कमी के कारण कार््ययान््वयन 
अक््सर अधूरा या दोषपूर््ण होता है। इसके अलावा, विकलांगता 
समावेशन नीतियोों को एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की 
ज़रूरत है, जो विकलांग व्यक्तियोों की भागीदारी पर जोर देते 
हुए, लिंग, आयु, गरीबी, सामाजिक-आर््थथिक स््थथिति, सांस््ककृ तिक 
संदर््भ जैसे कारकोों को ध््ययान मेें रखते हुए, यह सुनिश्चित करे कि 
कमजोर समूहोों के विकलांग व्यक्तियोों को ऐसे हस््तक्षेपोों से बाहर 
नहीीं रखा जाए। 

इसके अलावा सार््वजनिक सुविधाओं, परिवहन और गतिशीलता 
प्रणालियोों सहित मौजूदा दुर््गम निर््ममित स््थथानोों की रेट्रोफिटिंग, 
वॉश इंफ्रास्टट्रक््चर, विभिन््न उपयोगकर््तता श्रेणियोों की विविध 



11

आवश््यकताओं को ध््ययान मेें रखते हुए किया जाना चाहिए, 
जैसे कि ये सुविधाएं सुरक्षित, सुलभ, उपयोग मेें आसान और 
सस््तती होों। हालांकि, मौजूदा दुर््गम बुनियादी ढांचे को फिर से 
तैयार करना काफी महंगा सौदा है।32 दूसरी ओर, सार््वभौमिक 
डिजाइन, सार््वभौमिक पहुुंच के उद्देश््य से, उत््पपादोों, वातावरण, 
कार््यक्रमोों और सेवाओं के डिजाइन के लिए अपनाई जाने वाली 
एक प्रक्रिया है, जिसे सभी लोगोों द्वारा संभावित अधिकतम सीमा 
तक उपयोग किया जा सकता है, वो भी अनुकूलन या विशिष्ट 
डिजाइन की आवश््यकता के बिना।33 सार््वभौमिक डिजाइन, और 
इसकी प्रकृति से, किसी विशेष साइट के सभी उपयोगकर््तताओं 
की आवश््यकताओं को समझने के लिए भागीदारी और परामर्शी 
दृष्टिकोण की आवश््यकता होती है। e.34

सार््वभौमिक डिजाइन के पहलुओं को दर््शशाने वाला एक चित्रण जैसे ब्रेल मेें 
दस््ततावेज, व््हहीलचेयर सुलभ रैैंप, लिफ््ट जिन््हेें योजना प्रक्रिया मेें अपनाया 
जाना है।

ग.	महिल ाओं और विकलांग लड़कियोों 
के सामने चुनौतियां 

विश्व विकलांगता रिपोर््ट के अनुसार, दुनिया भर मेें विकलांग 
महिलाओं और लड़कियोों की संख््यया 19.2 प्रतिशत है,35 जो 
आबादी का एक बड़़ा हिस््ससा है। भारत मेें विकलांग महिलाए ं
और लड़कियां अपने लिंग, उम्र, वैवाहिक स््थथिति, जाति, वर््ग, 
विकलांगता और अन््य कारकोों के आधार पर भेदभाव के जटिल 
रूपोों का सामना करती हैैं।36 इसके साथ ही वे यौन हिंसा के उच््च 

32	 स््ननाइडर और टेकेडा 2008 
33	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडीए, धारा 2(ze) 
34	व िशाखा, घोष, रेड्डी, नम्रता और दस््ततीदार 2022 
35	व िश्व स््ववास््थ््य संगठन (डब््ल्ययूएचओ) 2011 
36	 राइजिंग फ््ललेम 2020 
37	 ह्यूमन राइट्स वॉच 2014 
38	 ह्यूमन राइट्स वॉच 2014 
39	 ह्यूमन राइट्स वॉच 2014 
40	म हापात्र एस और मोहंती एम 2004 
41	 राइजिंग फ््ललेम 2020 

जोखिम के स््तर पर हैैं। यह एक ऐसी समस््यया है, जो विशेष रूप 
से गंभीर, बहु या बौद्धिक अक्षमताओं वाली विकलांग महिलाओं 
और किशोर लड़कियोों के लिए बेहद ही गंभीर स््थथिति पैदा करती 
है।37 

मनोसामाजिक या बौद्धिक अक्षमता वाली महिलाए,ं विशेष रूप 
से, बेहद कलंकित माने जाने वाली और हाशिए पर रहने वाली 
महिलाए,ं जीवन के हर क्षेत्र मेें व्यक्तिगत, पेशेवर और सार््वजनिक 
रूप से कलंक और भेदभाव का सामना करती हैैं।38 अध््ययनोों से 
पता चलता है कि विकलांग महिलाए ंऔर लड़कियां जिनके पास 
अक््सर सार््थक पहुुंच का अभाव होता है उन््हेें तकनीकी रूप से 
सरकारी योजनाए ंजैसे स््ववास््थ््य देखभाल, शिक्षा, पुनर््ववास और 
रोजगार आदि मेें शामिल किया गया है।39  इसके अलावा, लिंग-
संवेदनशील स््ववास््थ््य देखभाल जैसी सेवाए ंजिन््हेें महिलाओं और 
लड़कियोों को उनके दैनिक जीवन मेें मनोसामाजिक या बौद्धिक 
अक्षमताओं का समर््थन करने के लिए डिज़़ाइन किया गया है, 
उनमेें महत््वपूर््ण अंतर देखने को मिलता है। 

2004 मेें उड़़ीसा मेें किए गए एक सर्वेक्षण मेें,40  
22.6 प्रतिशत विकलांग महिलाओं को घर पर 
पीटे जाने की सचूना मिली थी और 12.6 प्रतिशत 
शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं और 25 
प्रतिशत बौद्धिक रूप से विकलांग महिलाओं के 
साथ बलात््ककार होने की सूचना मिली थी। 

इसके अलावा, शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं मेें से 6 
प्रतिशत और बौद्धिक और मनोसामाजिक रूप से विकलांग 
महिलाओं मेें लगभग 8 प्रतिशत महिलाओं की जबरन नसबंदी की 
गई थी। इसके साथ-साथ यह भी पाया गया कि जागरूकता की 
कमी, नकारात््मक अतीत के अनुभवोों के साथ-साथ भेदभावपूर््ण 
प्रदाता दृष्टिकोण के कारण विकलांग महिलाओं की देखभाल और 
सेवाओं की पहुुंच स््थथापित करने की संभावना बेहद कम है।41

इसके अलावा, सुलभ सार््वजनिक या सरकारी भवनोों की कमी 
का मतलब है कि हिंसा की घटनाओं के बाद न््ययाय तक पहुुंच 
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चुनौतीपूर््ण बनी हुई है। इसमेें हेल््पलाइन या वेबसाइटोों की 
अनुपलब््धता, पुलिस स््टटेशनोों, अदालतोों, चिकित््ससा और प्रजनन 
स््ववास््थ््य सवुिधाओं मेें सलुभ बुनियादी ढांच ेकी कमी के साथ-साथ 
विकलांग महिलाओं और लड़कियोों और सामान््य महिलाओं द्वारा 
अनुभव किए गए दुर्वव्यवहार या हिसंा के मामलोों स ेनिपटने के लिए 
जागरूकता की कमी और कर््ममियोों की संवेदनशीलता शामिल हैैं। 

जैसा कि पहले के खंडोों मेें बताया गया है, पुरुषोों की तुलना मेें 
महिलाओं के पास सीमित आवाजाही के अधिक अवसर होते हैैं।42  
जसैा कि नारीवादी विकलांगता विद्वानोों ने उल््ललेख किया ह,ै विशषे 
रूप से विकलांग महिलाए ंऔर लड़कियां लिंग और विकलांगता 
के दोहरे नुकसान से काफी प्रभावित होती हैैं, खासकर तब, 
जब बुनियादी ढांचे के डिजाइन मेें कोई लिंग परिप्रेक्षष्य शामिल 
नहीीं हो।43  ऐसे मामलोों मेें भी जहां बुनियादी ढांचा सुलभ है, 
नकारात््मक सामाजिक रूढ़़िवादिता के साथ-साथ दुर््गम अंतिम 
मील कनेक््टटिविटी के कारण विकलांग महिलाए ंऔर लड़कियां 
अक््सर इसे प्राप््त करने के लिए अपने घरोों से बाहर निकलने की 
स््थथिति मेें नहीीं होती हैैं। 

गतिशीलता और परिवहन, शिक्षा और रोजगार के अवसरोों तक 
पहुच मेें बाधाओं के कारण, विकलांग महिलाए ंऔर लड़कियां 
विशेष रूप से अपने घरोों के भीतर और अक््सर उनके देखभाल 
करने वालोों के हाथोों दुर्वव्यवहार और हिंसा के लिए अत््यधिक 
संवेदनशील हो जाती हैैं।44 देखभाल पर निरंतर निर््भरता, आर््थथिक 
स््वतंत्रता की कमी, और संस््थथागतकरण का डर विकलांग 
महिलाओं और लड़कियोों को हिंसा की रिपोर््ट करने से रोक 
सकता ह,ै विशषे रूप स ेदेखभाल करने वालोों स,े और उन््हेें सरुक्षा 
सेवाओं की मांग करने से रोक सकता है।45 

इसके अलावा, महिलाओं, लड़कियोों और विकलांग व्यक्तियोों के 
पास हरे भरे स््थथानोों, पानी वाले स््थथानोों46 और अन््य सार््वजनिक 
स््थथानोों जसै ेपार््क , झीलोों, सामदुायिक केें द्ररों के साथ-साथ मनोरजंन 
स््थलोों, सांस््ककृ तिक और विरासत स््थलोों, और अवकाश स््थलोों तक 
पहुुंच बहुत कम है, जिन््हेें विकलांग और सामान््य महिलाओं और 

42	 क््ववान 2000 
43	 अदलखा 2022 
44	 यूएनएफपीए और वूमेन इनेबल््ड इंटरनेशनल 2018 
45	 यूएनएफपीए और वूमेन इनेबल््ड इंटरनेशनल 2018 
46	 हॉलैैंड एफ 2021 
47	व िकलांग महिलाए ंइंडिया नेटवर््क  2019 

लड़कियोों की सुरक्षा और सुलभता के लिए डिजाइन नहीीं किया 
गया है। 

घ. 	 विचारणीय मुद्दे 

भारतीय संदर््भ मेें शहरी विकास एजेेंडा मेें महिलाओं, लड़कियोों 
और विकलांग व्यक्तियोों को शामिल करने मेें बाधा डालने वाले 
मुख््य मुद्दे कुछ इस प्रकार हैैं: 

1.	 शहरी नीति और योजना मेें महिलाओं, लड़कियोों और 
विकलांग व्यक्तियोों के समावेशन के विचार की कमी: 

जैसा कि परिलक्षित होता है शहरी स््थथानोों और सुविधाओं की 
योजना, डिजाइन और रखरखाव मेें महिलाओं, लड़कियोों और 
विकलांग व्यक्तियोों को काल््पनिक या इच््छछित उपयोगकर््तताओं 
और शहरोों और इसके सार््वजनिक स््थथानोों के निवासियोों के 
रूप मेें 'योजनाबद्ध' नहीीं किया जाता है। यह भागीदारी और 
जन-केें द्रित नियोजन प्रक्रियाओं की कमी के साथ-साथ अलग-
अलग लिंग और विकलांगता के सटीक डेटा की अनुपस््थथिति, 
विशेष रूप से विकलांग महिलाओं और लड़कियोों से संबंधित 
है।47 नतीजतन, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियोों द्वारा शहरी 
स््थथानोों को कैसे देखा और उपयोग किया जाता है, इसकी समझ 
का एक अंतर््ननिहित अभाव है। इसने मनोसामाजिक विकलांग 
व्यक्तियोों, विशेषकर महिलाओं और बच््चोों के मामलोों मेें बदतर 
बना दिया गया है। भारत मेें अभिगम््यता की पहल अक््सर एक 
संकीर््ण फोकस को बनाए रखती है, विशेष रूप से शारीरिक, और 
काफी हद तक समझने योग््य, विकलांगता जैसे कि बिना क्रॉस-
विकलांगता परिप्रेक्षष्य के लोकोमोटर विकलांगता।

2.	 शासन की चुनौतियां: 

भारत के संविधान के तहत, किसी विशेष क्षेत्र के नियोजन, 
निर््ममित स््थथानोों का नियमन और सामाजिक-आर््थथिक विकास जैसे 
कार््य शहरी स््थथानीय निकायोों या नगर पालिकाओं पर विकसित 
होने चाहिए। रिपोर्टटें बताती हैैं कि भारत मेें शहरी स््थथानीय सरकारेें 
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संसाधनोों और वित्तीय स््ववायत्तता दोनोों को बढ़़ाने की क्षमता के 
मामले मेें दुनिया मेें सबसे कमजोर हैैं।48 इसके अलावा, अधिकाशं 
भारतीय राज््योों मेें, राज््य स््तर पर एजेेंसियां सामदुायिक भागीदारी 
कानूनोों के बिना इन कार्ययों को करना जारी रखती हैैं। निर््ववाचित 
नगरपालिका के बजाय केरल और पश्चिम बंगाल49 जैसे राज््य 
इसके उल््ललेखनीय अपवाद हैैं। इसके अलावा, मौजूदा योजनाओं 
मेें भी, शहरी नियोजन और शासन मेें निर््णय लेने के विभिन््न 
स््तरोों पर महिलाओं, बच््चोों और विकलांग व्यक्तियोों का पर््ययाप््त 
प्रतिनिधित््व नहीीं है। इसके अलावा, प्रक्रिया स््वयं न तो समावेशी 
है और न ही सहभागी है, जहां शहरी विकास एजेेंडा तैयार करने 
और लागू करने के सभी चरणोों मेें इनपुट को ध््ययान मेें नहीीं रखा 
जाता है। 

3.	 कार््ययान््वयन अंतराल: 

यह ऐसी चुनौतियां हैैं, जो शहरी विकास एजेेंडे मेें महिलाओं और 
विकलांग व्यक्तियोों को शामिल करने से संबंधित मौजूदा कानूनी 
और नीतिगत ढांचे के प्रभावी कार््ययान््वयन को रोकती हैैं। 

निर््ममित पर््ययावरण 
बाधा मुक्त शहर बनाने के प्रयास मेें, आरपीडबल््ययूडीए स््पष्ट रूप 
से50 यह अनिवार््य बनाता है कि मौजूदा और नए सार््वजनिक 
भवनोों को निर््धधारित पहुुंच मानकोों का पालन करना चाहिए।51 
हालांकि, व्यवहार मेें, जागरूकता की कमी, विकलांग व्यक्तियोों 
की जरूरतोों के प्रति संवेदनशीलता की कमी, जवाबदेही ढांचे की 
अनुपस््थथिति और मजबूत भागीदारी योजना प्रक्रियाओं की कमी 
सहित कई कारकोों के कारण इन््हेें सख््तती से लाग ूनहीीं किया जाता 
है। विकलांग व्यक्तियोों द्वारा किए जाने वाले ऑडिट की किसी भी 
स््पष्ट आवश््यकता के बिना, ये भवन पहुुंच से बाहर हैैं। इसी तरह, 
राज््य और स््थथानीय स््तर की एजेेंसियोों द्वारा अपनाई जाने वाली 
खरीद प्रक्रिया किसी भी शहरी विकास एजेेंडे के कार््ययान््वयन का 
एक अभिन््न अंग है। अधिप्राप््तति नीतियां और निविदाए ंआमतौर 
पर विकलांगता या लिंग संवेदनशील परिप्रेक्षष्य को शामिल करने 
मेें विफल रहती हैैं। 

48	 अहलूवालिया 2011 
49	 टीईआरआई (टेरी) 2010 
50	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडीए, धारा 44 और 45 
51	 सामंजस््यपूर््ण दिशानिर्देश 2021 
52	व िशाखा, घोष, रेड्डी, नम्रता और दस््ततीदार 2022। 
53	 भारत, एनयूटीपी 2014 
54	बै ैंदूर 2015 
55	गि रिजे और गपु््तता 2020 

परिवहन और आवाजाही 
विकलांग व्यक्तियोों को सुलभ परिवहन और आवाजाही प्रदान 
करने के लिए सरकारोों को आरपीडबल््ययूडीए के स््पष्ट जनादेश 
के बावजूद,52  मल््टटी-मोडल परिवहन की पहुुंच, अंतिम-मील 
कनेक््टटिविटी और सार््वजनिक परिवहन के आसपास के बुनियादी 
ढांचे के निरंतर रखरखाव पर ध््ययान नहीीं दिया जाता है। 

भले ही राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी, 2014)53 जन-
केें द्रित परिवहन योजनाओं को बनाने और इसके आधार पर 
निर््णय लेने 3 की वकालत करती है, जिसमेें महिलाओं, विकलांग 
व्यक्तियोों, बच््चोों और बुजुर्गगों के लिए सार््वभौमिक पहुुंच पर जोर 
दिया गया है। लेकिन विशेष रूप से, शहरी परिवहन के लिए 
वर््तमान संस््थथागत और कानूनी ढांचा, जो एकीकृत  परिवहन 
योजना को सुविधाजनक बनाना मुश््ककिल बनाता है, अत: ऐसी 
चुनौतियोों के कारण, इस नीति के सफलतापूर््वक कार््ययान््वयन मेें 
बाधा उत््पन््न होती है। 

वर््तमान मेें, शहरी परिवहन योजनाए ंकई स््तरोों पर अलग-अलग, 
मौन एजेेंसियोों के बीच फैली हुई है, जिसके परिणामस््वरूप यह 
एक खंडित संस््थथागत ढांचा है,54 और इससे शहरी परिवहन 
और आवाजाही की जरूरतोों को पूरा करने के लिए सहयोग 
और समन््ववित योजना मेें बाधा उत््पन््न होती है, और साथ ही 
यह सार््वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे के समग्र कामकाज को 
नकारात््मक रूप स ेप्रभावित करता ह।ै एनयटूीपी 2006 ने भारत 
के उन सभी शहरोों मेें एकीकृत  मेट्रोपॉलिटन ट््राांसपोर््ट अथॉरिटी 
(यूएमटीए) की स््थथापना की सिफारिश की थी, जहां 1 मिलियन 
से अधिक लोग रहते हैैं। ताकि शहरी परिवहन कार््यक्रमोों की 
समन््ववित योजना और कार््ययान््वयन की सुविधा मिल सके और 
एकीकृत  शहरी परिवहन प्रणालियोों का प्रबंधन किया जा सके। 
हालांकि, 53 मेें से केवल 15 शहरोों55  ने यूएमटीए की स््थथापना 
की और यह देखा गया है कि यूएमटीए की स््थथापना करने वाले 
शहरोों मेें भी, यह सक्रिय कार््ययात््मक भूमिका के बिना, काफी हद 
तक अप्रभावी रहा है। 
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शहरी परिवहन की योजनाओं मेें एक अन््य प्रमुख समस््यया भूमि 
उपयोग की योजनाओं और गतिशीलता और परिवहन योजनाओं 
के बीच एकीकरण की कमी ह।ै भूमि उपयोग और परिवहन योजना 
के बीच महत््वपूर््ण संबंधोों को स््ववीकार करते हुए, राष्ट्रीय पारगमन 
उन््ममुख विकास (टीओडी) नीति 2017 की आवश््यकता है कि 
शहरोों मेें मास््टर प््ललानिग अभ््ययास के हिस््ससे के रूप मेें टीओडी 
नीति को अधिसूचित किया जाना चाहिए। हालांकि, भारत के 
विभिन््न राज््योों और शहरोों ने इसे टुकड़ों मेें अपनाया है। ऊपर 
उल््ललिखित सभी समस््ययाए ंभारतीय शहरोों मेें शहरी परिवहन और 
गतिशीलता के लिए सार््वभौमिक पहुुंच हासिल करने मेें एक गभंीर 
बाधा उत््पन््न करती हैैं। 

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी  
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तक पहुुंच के संदर््भ 
मेें भी, आरपीडब््ल्ययूडीए स््पष्ट रूप से कहता है कि सरकार द्वारा 
सभी सामग्री, ऑडियो, प््रििंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेें, सभी 
विकलांग व्यक्तियोों के लिए सुलभ प्रारूप मेें उपलब््ध कराई जानी 
चाहिए।56 इसके अलावा, आरपीडबल््ययूडीए के तहत निर््धधारित57 
एक््ससेसिबिलिटी मानकोों के बावजूद, भारत मेें कई वेबसाइट और 
मोबाइल ऐप इसका पालन नहीीं कर रहे हैैं।58

2012 के एक अध््ययन59 मेें 7,800 सरकारी 
वेबसाइटोों का परीक्षण किया गया, और यह 
पाया गया कि 1,985 खुलने मेें विफल रहे, 
जबकि शेष 5,815 वेबसाइटोों मेें से अधिकांश 
तक पहुुंच बनाने मेें बाधाए ंउत््पन््न हुई थीीं। 

हालांकि विकलांग व्यक्तियोों के अधिकार (आरपीडब््ल्ययूडी) नियम 
60 के लिए सार््वजनिक और निजी प्रतिष्ठानोों को60 एक््ससेसिबिलिटी 
मानकोों का पालन करने की आवश््यकता है। भारत सरकार की 
वेबसाइटोों के लिए दिशानिर्देशोों मेें केवल यह आवश््यक है कि 
सरकारी वबेसाइटोों को उनके दायर ेमेें निजी वबेसाइटोों को शामिल 

56	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडीए, धारा 42 
57	 जीआईजीडब््ल्ययू 2009 
58	से ेंटर फॉर इंटरनेट एडं सोसाइटी 2012 
59	से ेंटर फॉर इंटरनेट एडं सोसाइटी 2012 
60	नि यम 15, आरपीडब््ल्ययूडी नियम 
61	 भारत, भारत सरकार की वेबसाइटोों के लिए दिशानिर्देश, 2009 
62	 पीआरएस 2020 
63	 जैन. सी.ए. और शनहान. एम 2020 
64	 ओईसीडी 2018 
65	 जैन. सी.ए. और शनहान. एम 2020 
66	 राइजिंग फ््ललेम एडं साइट सेवर््स 2020 
67	 एनसीईपीडीपी और एफआईसीसीआई 2021 

किए बिना सलुभ बनाया जाए। इसके कारण आवेदन मेें अस््पष्टता 
और पहुुंच की निरंतर कमी दिखाई देती है।61

भारत मेें, यह देखा गया है कि राष्ट्रीय परिवार स््ववास््थ््य सर्वेक्षण-5 
के आंकड़ों62 के अनुसार, आधे से अधिक पुरुषोों (57 प्रतिशत) 
की तुलना मेें, तीन मेें से केवल एक महिला (33 प्रतिशत) ने 
कभी इंटरनेट का उपयोग किया है। 2 शहरी परिवश मेें, पुरुषोों 
के 72.5 प्रतिशत की तुलना मेें केवल 51.8 प्रतिशत महिलाओं 
ने ही इंटरनेट का उपयोग किया है। इसके अलावा, यह देखा गया 
है कि विकलांग व्यक्ति विशेष रूप से विकलांग महिलाओं मेें 
मोबाइल फोन, विशेष रूप से स््ममार््टफोन,63 और मोबाइल इंटरनेट 
का उपयोग करने की संभावना बेहद कम है। ऐसा डिजिटल 
उत््पपादोों के बारे मेें जागरूकता और ज्ञान की कमी, सामर््थ््य की 
कमी, पितृसत्तात््मक दृष्टिकोण, मोबाइल फोन के उपयोग से जडु़़ी 
नकारात््मक धारणाओं,64 और साइबर यौन उत््पपीड़न के खतरे के 
कारण है।65 

डिजिटल पहुुंच की कमी विकलांग व्यक्तियोों के लिए एक गंभीर 
चिंता का विषय है, विशेष रूप से यह विकलांग महिलाओं और 
लड़कियोों को प्रभावित कर रहा है, जो पहले से ही डिजिटल लिंग 
अंतर से प्रभावित हैैं। यह कोविड-19 महामारी के दौरान और 
अधिक महसूस किया गया है, जहां वेबसाइटोों और मोबाइल ऐप 
तक पहुुंच पर आवश््यक चीजोों की पहुुंच आकस््ममिक थी।66 पूरे 
भारत मेें स््ममार््ट शहरोों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स््तर पर 
एक महत््ववाकांक्षी जनादेश के बावजदू, उन््हेें अधिक डिजिटल रूप 
से सुलभ बनाने की दिशा मेें ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं, 
लड़कियोों और विकलांग व्यक्तियोों की आवश््यकताओं पर सीमित 
तौर पर विचार किया गया ह।ै 22 स््ममार््ट सिटी प्रस््ततावोों के विश्लेषण 
के आधार पर नेशनल सेेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम््प्ललॉयमेेंट फॉर 
डिसेबल््ड पीपल (एनसीपीईडीपी) द्वारा किए गए एक अध््ययन 
मेें,67  यह पाया गया कि स््ममार््ट सिटी के मुख््य बुनियादी ढांचे के 
तत््वोों मेें पहुुंच संबंधी विचार और डिजिटल समावेशन की भूमिका 
शामिल नहीीं थी। और साथ ही इसमेें विकलांगोों की उपेक्षा भी की 
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गई। डिजिटल समावेशन नीतियोों और कार््यक्रमोों के लिए एक 
लिंग-संवेदनशील और विकलांगता केें द्रित दृष्टिकोण अपनाने की 
तत््ककाल आवश््यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 
विकलांग लड़कियोों और महिलाओं को डिजिटल पहुुंच से बाहर 
न रखा जाए। 

महिलाओं, लड़कियोों और विकलांग व्यक्तियोों के स््वतंत्र रूप 
से और सम््ममान के साथ जीने के अधिकारोों की प्राप््तति सुनिश्चित 
करने के लिए यह ज़रूरी है। डिजिटल सेवाओं की अधिकता तक 
पहुुंच की कमी महिलाओं और लड़कियोों को विकलांग और उनके 
परिवारोों या देखभाल करने वालोों पर निर््भर बनाती है, विशेष रूप 
से मानवीय संकट के समय मेें जैसा कि कोविड-19 महामारी मेें 
देखा गया है। 

सामाजिक सुरक्षा योजनाए ं
विकलांग व्यक्तियोों के आर््थथिक और सामाजिक सशक्तिकरण 
के लिए, आरपीडबल््ययूडीए को सरकार से उनके अधिकारोों की 
सुरक्षा के लिए योजनाए ंबनाने की आवश््यकता है, जिसमेें एक 
व्यापक बीमा योजना भी शामिल है जो किसी अन््य वैधानिक 
या सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर््गत नहीीं आती है।68  
विकलांग महिलाओं और लड़कियोों के लिए विशिष्ट, सामाजिक 
सुरक्षा और बीमा योजनाओं मेें छात्रवृत्ति योजनाए ं(जहां हर साल 
कुल छात्रवृत्ति स््ललॉट का 50 प्रतिशत विकलांग लड़कियोों को 
आवंटित किया जाता है), कुछ ऋण आधारित योजनाओं69 के 
तहत विकलांग महिलाओं को उपलब््ध ब््ययाज पर छूट शामिल 
है।। इसके साथ ही इसमेें विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 
(SIPDA)70 (जैसे कि बाधा मुक्त शहरी स््थथानोों के लिए सुगम 
भारत अभियान), विकलांग व्यक्तियोों के कौशल विकास के लिए 
राष्ट्रीय कार््य योजना (जहां प्रत््ययेक प्रशिक्षण कार््यक्रम मेें कुल सवेन 
का 30 प्रतिशत विकलांग महिलाओं के लिए निर््धधारित है) और 

68	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडी सेक््शन 24 
69	 एनएचएफडीसी 2016 
70	 एनएचएफडीसी 2016 
71	नि रमया 2008 
72	व ैपलिंग, शजोएड्ट और सिबुन 2021 
73	व ैपलिंग, शजोएड्ट और सिबुन 2021 
74	व ैपलिंग, शजोएड्ट और सिबुन 2021 
75	व ैपलिंग, शजोएड्ट और सिबुन 2021 
76	व िशाखा, घोष, रेड्डी, नम्रता और दस््ततीदार 2022 

साथ ही निजी क्षेत्ररों मेें विकलांग व्यक्तियोों को रोजगार प्रदान करने 
के लिए प्रोत््ससाहन योजनाएं शामिल हैैं। कुछ योजनाओं (जैसे 
राष्ट्रीय न््ययास की निर््ममाया बीमा योजना) के तहत ऑटिज््म, सरेबे्रल 
पाल््ससी, बौद्धिक और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियोों को सस््तता 
स््ववास््थ््य बीमा प्रदान किया जाता है।71 

इसके बावजूद, भारत मेें विकलांग व्यक्तियोों के लिए सामाजिक 
सुरक्षा व्यवस््थथा अपर््ययाप््त और खंडित बनी हुई है, जिनमेें से 
अधिकांश ऐसी योजनाएं लोगोों तक पहुुंच बनाने मेें असमर््थ 
हैैं।72 इसमेें कुछ मुद्ददों मेें प्रक्रिया की दुर््गमता,73सामाजिक सुरक्षा 
योजना की पर््ययाप््तता निर््धधारित करने के लिए एक विशिष्ट मानक 
की कमी,74 क्षमता की कमी और स््थथानीय कार््ययान््वयन स््तरोों पर 
कमजोर डेटा प्रबंधन प्रणाली और योजनाओं के बारे मेें ज्ञान की 
कमी शामिल है।75

4.	 समन््वय और मौन एजेेंसियोों की कमी 

विभिन््न सरकारी विभागोों के बीच समन््वय की कमी भी है, चाहे 
वह एक ही स््तर पर हो या विभिन््न स््तरोों पर और वे मौन रह कर 
काम करना जारी रखते हैैं। उदाहरण के लिए, जबकि बेेंगलुरु 
मेट्रोपॉलिटन ट््राांसपोर््ट कॉरपोरेशन (BMTC) बेेंगलुरु, कर््ननाटक 
मेें सार््वजनिक बसेें चलाता है, बृहत बेेंगलुरु महानगर पालिका 
(BBMP) (बेेंगलुरु का शहरी स््थथानीय निकाय) शहर मेें बस 
शेल््टर बनाने और उनके रखरखाव के लिए जिम््ममेदार है। बस 
शेल््टर यह सुनिश्चित करते हैैं कि विकलांग व्यक्तियोों के लिए बस 
परिवहन सुलभ रहे क््योोंकि कर््ब-साइड सुविधाए,ं रैैंप और रेलिंग 
बसोों मेें प्रवेश और निकास की सुविधा प्रदान करती हैैं। सुलभ 
बस ट््राांज़़िट सुविधाओं के लिए, बीबीएमपी और बीएमटीसी के 
बीच समन््वय की आवश््यकता होती है, जिसकी अक््सर कमी 
देखी जाती है।76
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5.	 संवेदीकरण, जागरूकता और क्षमता-निर््ममाण की 
कमी: 

आरपीडब््ल्ययूडीए स््पष्ट रूप से कहता है कि सरकार जागरूकता 
अभियान, संवेदीकरण कार््यक्रम आयोजित करेगी और विकलांग 
व्यक्तियोों के बेहतर कार््ययान््वयन और सुरक्षा के लिए मानव 
ससंाधन विकसित करगेी।77  इसके बावजदू, महिलाओं, विकलांग 

77	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडीए, धारा 39 और 47 

व्यक्तियोों, विशेष रूप से विकलांग महिलाओं की आवश््यकताओं 
को समझने मेें संवेदनशीलता, जागरूकता और तकनीकी क्षमता 
की गभंीर कमी ह।ै और इस पर विचार करने की ज़रूरत ह ैकि इस 
तरह की आवश््यकताओं को शहरी विकास एजेेंडे मेें कैसे शामिल 
किया जा सकता है। सार््वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ जमीनी स््तर 
के कार््ययान््वयन मेें शामिल निजी क्षेत्र के खिलाड़़ियोों के बीच भी 
उपर लिखी हुई दिक््कतेें देखने को मिलती हैैं।
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VI. लिंग और विकलांगता समावेशी विकास मेें उभरते क्षेत्र 

78	व ूमेन इनेबल््ड इंटरनेशनल कमेेंट्स 2017 

हितधारकोों के परामर््श से प्राप््त फीडबैक के आधार पर, यह बात 
सामने निकल कर आई है कि जलवायु परिवर््तन और आपदा 
जोखिम न््ययूनीकरण नीतियोों का मुकाबला करने के लिए शहरी 
रणनीतियोों मेें लिंग और विकलांगता समावेशन को प्राथमिकता 
देने की तत््ककाल आवश््यकता है। 

आपदा जोखिम न््ययूनीकरण 2015 के लिए सेेंडाई फ्रेमवर््क   (सेेंडाई 
फ्रेमवर््क  ) "बेहतर निर््ममाण" के बारे मेें विस््ततार से बताता है कि, 
विशषे रूप स े"विकलांग महिलाओं और व्यक्तियोों को सार््वजनिक 
रूप से नेतृत््व करने और लैैंगिक न््ययायसंगत और सार््वभौमिक 
रूप से सुलभ प्रतिक्रिया, वसूली, पुनर््ववास को बढ़़ावा देने के 
लिए सशक्त बनाना" और पुनर््ननिर््ममाण के दृष्टिकोण को महत््वपूर््ण 
मानना ज़रुरी है। इसमेें स््पष्ट रूप से विकलांग व्यक्तियोों और 
उनके संगठनोों का प्रमुख हितधारकोों के रूप मेें उल््ललेख किया 
गया है, जो आपदा जोखिम के आकलन मेें महत््वपूर््ण हैैं और 
यह सार््वभौमिक डिजाइन के सिद््धाांतोों को ध््ययान मेें रखते हुए 

विशिष्ट आवश््यकताओं के अनुरूप योजनाओं को डिजाइन और 
कार््ययान््ववित करने मेें भी महत््वपूर््ण हैैं। 

वाली घटनाए ंशामिल हैैं, जिसमेें लिंग आधारित हिंसा, आवश््यक 
सेवाओं से इनकार करना और न््ययाय तक पहुुंच बनाने मेें आने 
वाली बाधाएं शामिल हैैं। जबकि महिलाओं और लड़कियोों, 
विकलांग और सामान््य लोग, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु 
परिवर््तन के संदर््भ मेें अपने अधिकारोों का प्रयोग करने के लिए 
अद्वितीय बाधाओं का सामना करते हैैं। यह स््थथिति विकलांग 
महिलाओं और लड़कियोों के लिए विकट है। उदाहरण के लिए, 
विकलांग महिलाओं मेें शारीरिक बाधाओं, परू््व चतेावनी सचूना की 
अनुपलब््धता और परिवार के सदस््योों और समुदाय78 से समर््थन 
की कमी के कारण आपदाओं से भागने की सीमित क्षमताए ंहो 
सकती हैैं। नगरपालिका शासन के विभिन््न स््तरोों पर लिंग और 
विकलांगता के दृष्टिकोण से आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया 
रणनीतियोों को विकसित करना आवश््यक है

"विकलांग पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति के रूप मेें, एक क्षेत्र जिस पर ध््ययान देने की आवश््यकता है, वह यह कि 
देखा जाए कि नीतियोों मेें विकलांगता के पहलू को किस हद तक कवर किया गया है। दूसरा, इंजीनियरोों और 
वास््ततुकारोों का वर््तमान पाठ्यक्रम किस हद तक सभी के लिए पहुुंच और सार््वभौमिक डिजाइन को कवर करता 
है। इस विशेष उद्देश््य के लिए कितने संसाधन समर््पपित किए गए हैैं और क््यया सार््वभौमिक अभिगम््यता डिजाइन पर 
विशिष्ट विषयोों को पेश करने के लिए संबंधित अधिकारियोों का ध््ययान इस पर गया है, ऐसे कई और प्रश्न हैैं जिन््हेें 
हमेें लगातार पूछते रहने की आवश््यकता है। ” 

-डिसेबल््ड पीपल््स ऑर््गनाइज़़ेशन (विकलांग जन संगठन) के प्रतिनिधि [21 मार््च, 2022 को विधि सेेंटर फॉर 
लीगल पॉलिसी द्वारा आयोजित फोकस ग्रुप डिस््कशन] 
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VII. सिफारिशेें

79	म ार््टटिनेज जेड और सिओकोलेटो ए 2009 
80	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडीए, धारा 60 और 66 
81	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडीए, धारा 65 और 71 

राष्ट्रीय स््तर पर 

1.	 नारीवादी और लिंग परिवर््तनकारी शहरी नियोजन को 
सुनिश्चित करने के लिए कानूनी, नीति और नियामक सुधारोों 
के माध््यम से उपकरणोों और प्राथमिकताओं को निर््धधारित 
करने सहित सक्षम शहरी नियोजन दृष्टिकोण बनाना। 
यह नियोजन उपकरण के रूप मेें नारीवादी और लिंग 
परिवर््तनकारी परिप्रेक्षष्य को शामिल करके किया जा सकता 
है।79 स््पपेन मेें देखा गया था कि कैटलोनियन पड़़ोस विकास 
कानून के माध््यम से, योजना और शहरी विकास कानून मेें 
लिंग परिप्रेक्षष्य स््थथापित हुआ। यूरोपीय आयोग द्वारा सर्वोत्तम 
अभ््ययास के रूप मेें मान््यता प्राप््त, इस कानून ने "शहरी 
स््थथान और सुविधाओं के उपयोग मेें लिंग समानता" को 
शहरी पुनर््जनन परियोजनाओं के लिए फंडिंग की सहायता 
की आवश््यकता के रूप मेें निर््धधारित किया, जिसका उद्देश््य 
पड़़ोस के शहरी क्षेत्ररों और कस््बोों मेें सुधार करना था।

2.	 महिलाओं और लड़कियोों के खिलाफ हिंसा से संबंधित 
मौजूदा कानूनोों, नीतियोों, कार््यक्रमोों मेें संशोधन करना या 
पहुुंच संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए उन््हेें विशेष रूप 
से विकसित करना। कोविड-19 जैसी मानवीय आपात 
स््थथितियोों के साथ-साथ लॉकडाउन या अन््य गतिशीलता 
प्रतिबंधोों के मामले मेें सेवा वितरण को अनुकूलित करना।  

3.	 शहरी नियोजन और शासन मेें निर््णय लेने के विभिन््न स््तरोों 
पर लड़कियोों, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियोों का प्रतिनिधित््व 
सुनिश्चित करना, विशेष रूप से लड़कियां, बच््चचे और 
विकलांग महिलाए,ं जिसमेें 15वेें वित्त आयोग के हिस््ससे के 
रूप मेें स््थथानीय सरकारोों को हस््तताांतरित मुद्ददों और निधियोों 
की प्राथमिकता मेें भागीदारी शामिल है। 

4.	 यूएनसीआरपीडी के उल््ललंघन मेें कानून मेें संशोधन और/
या कानून को निरस््त करना और यह सुनिश्चित करना कि 
मनोसामाजिक या बौद्धिक विकलांग व्यक्तियोों, महिलाओं 
और लड़कियोों पर जोर देने के साथ, कानूनी क्षमता, कानून 

के समक्ष समान मान््यता, भेदभाव से मुक्ति, अनैच््छछिक 
हिरासत और जबरन उपचार सहित हिंसा से सुरक्षा, और 
निर््णय लेने मेें सहायता करना।  

5.	 महिलाओं और युवा नेतृत््व को बढ़़ावा देने पर जोर देने के 
साथ शासन के विभिन््न स््तरोों पर लिंग और विकलांगता 
संवेदनशील आपदा जोखिम न््ययूनीकरण (डीआरआर) 
रणनीतियोों का विकास और डिजाइन और सेेंडाई फ्रेमवर््क   के 
अनुरूप समावेशी विकलांगता संवेदनशील आपदा जोखिम 
न््ययूनीकरण (डीआरआर) के कार््ययान््वयन को सुनिश्चित करने 
के लिए राष्ट्रीय स््तर पर निगरानी और मूल््ययाांकन तंत्र स््थथापित 
करना। 

6.	 विकलांग व्यक्तियोों के लिए परिवहन और गतिशीलता को 
आसान बनाने हतुे प्रासगंिक कानूनोों मेें सशंोधन और उपयकु्त 
नीतियोों, मानकोों और दिशानिर्देशोों को विकसित करना, जैसे 
मोटर वाहन वाहनोों के अनुकूलन को सुविधाजनक बनाने के 
उपाय, लोगोों को बीच सार््वभौमिक रूप स ेसलुभ सार््वजनिक 
परिवहन प्रदान करना, विकलांग महिलाओं और लड़कियोों 
के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियोों को ध््ययान मेें रखना। 

7.	 आरपीडब््ल्ययूडीए के तहत विकलांग व्यक्तियोों के अधिकारोों 
के कार््ययान््वयन की सुरक्षा के लिए जिम््ममेदार नीति सलाहकार 
बोर्डडों और प्रवर््तन निकायोों (जैसे केें द्र और राज््य दोनोों स््तरोों 
पर विकलांगता नीति सलाहकार बोर््ड और विकलांगता 
आयुक्त) को संगठित करना। जैसा कि आरपीडब््ल्ययूडीए के 
तहत अनिवार््य है, विशेष रूप से, इन निकायोों मेें विकलांग 
व्यक्तियोों का प्रतिनिधित््व होना चाहिए।80 इसके अलावा, 
आरपीडब््ल्ययूडीए के तहत विकलांगता नीति सलाहकार 
बोर्डडों को विकलांगता से संबंधित मामलोों से निपटने के 
दौरान केें द्र और राज््य स््तर पर विभागोों की गतिविधियोों की 
समीक्षा और समन््वय करने की जिम््ममेदारी सौौंपी गई है।81 
इसके अलावा, शहरी विकास मेें शामिल स््थथानीय स््तर सहित 
सरकारोों के विभिन््न स््तरोों पर निकायोों के बीच समन््वय की 
सवुिधा के लिए प्रभावी और कुशल प्रणाली भी होनी चाहिए। 
इस तरह की प्रणालियोों को सरकारी एजेेंसियोों, संयुक्त राष्ट्र 
एजेेंसियोों, निजी क्षेत्र के निकायोों, नागरिक समाज संगठनोों 
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द्वारा क्षमता निर््ममाण के साथ-साथ लिंग और विकलांगता 
समावेशी शहरी विकास एजेेंडा की अवधारणा, डिजाइन, 
निर््ममाण, कार््ययान््वयन और रखरखाव के लिए परामर््श को 
सक्षम बनाना चाहिए

8.	 यह सुनिश्चित करना कि विकलांग व्यक्तियोों के लिए मुख््य 
आयुक्त और विकलांगता के लिए राज््य आयुक्त विकलांग 
व्यक्तियोों, विशेष रूप से महिलाओं और विकलांग लड़कियोों 
के खिलाफ दुर्वव्यवहार की शिकायतोों की जांच करेें, इसके 
लिए उन््हेें पर््ययाप््त संसाधन दिए जाएं और स््वतंत्र रूप से 
निगरानी करने की क्षमता के साथ सशक्त किया जाए। 

9.	 यह सुनिश्चित करना कि विकलांग महिलाओं और 
मनोसामाजिक या बौद्धिक विकलांग व्यक्तियोों का राष्ट्रीय 
विकलांग आयोग और राज््य विकलांगता आयोगोों मेें पर््ययाप््त 
प्रतिनिधित््व हो। साथ ही यह भी सनुिश्चित करना कि विकलांग 
व्यक्तियोों के लिए राष्ट्रीय और राज््य आयोगोों के पास पर््ययाप््त 
संसाधन होों और महिलाओं और लड़कियोों सहित विकलांग 
व्यक्तियोों के खिलाफ दुर्वव्यवहार की शिकायतोों की जांच के 
लिए एक स््वतंत्र रूप से निगरानी करने की क्षमता हो। 

राज््य स््तर पर 

1.	 भूमि के अधिकार मेें वृद्धि का महिलाओं की स््वतंत्रता और 
कल््ययाण पर सकारात््मक प्रभाव पड़ता ह।ै शहरी भूमि प्रबंधन 
प्रयासोों मेें महिलाओं के लिए शीर््ष विकल््पोों के विस््ततार पर 
ध््ययान केें द्रित करने वाले शहरी भूमि प्रबंधन कार््यक्रमोों को 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 

2.	 74वेें सवैंधानिक सशंोधन के कार््ययान््वयन के माध््यम स ेशहरी 
नियोजन प्रक्रिया का विकेें द्रीकरण करना, जिसमेें शहरी 
स््थथानीय निकायोों की परिकल््पना की गई है, जो मास््टर प््ललान 
या शहरी विकास योजना तैयार करने जैसे नियोजन कार््य 
करते हैैं। 

3.	 आरपीडब््ल्ययूडीए के तहत अधिसूचित सुगम््यता मानकोों को 
सनुिश्चित करना, जसै ेकि, 2021 के सामजंस््यपरू््ण दिशानिर्देश 
और सार््वभौमिक पहुुंच के लिए मानक, सार््वजनिक परिवहन 
के लिए बस बॉडी कोड, और भारत सरकार की वबेसाइटोों के 
लिए दिशानिर्देश, राज््य और नगरपालिका स््तर पर प्रासंगिक 
कानूनी ढांचे और उनके प्रभावी कार््ययान््वयन मेें एकीकृत  की 
जाए। 

4.	 यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा और 
मूल््ययाांकन के तंत्र की स््थथापना करना कि नगरपालिका स््तर 
पर नियमोों और विनियमोों (जैसे भवन उप-नियमोों) को 
राष्ट्रीय पहुुंच मानकोों मेें बदलाव के अनुरूप बदलाव किया 
जाए, जिसमेें टीओडी नीति मेें उल््ललिखित विकलांग व्यक्ति, 
महिलाओं, बच््चोों की सुरक्षा पर विशेष ध््ययान दिया जाए। 

5.	 एनयटूीपी 2014 मेें उल््ललिखित एकीकृत  परिवहन योजना के 
लिए सभी शहरी एजेेंसियोों और हितधारकोों के प्रतिनिधित््व 
के साथ एक पूर््णकालिक पेशेवर निकाय के रूप मेें, पर््ययाप््त 
कार््ययात््मक और वित्तीय स््ववायत्तता के साथ कानून द्वारा 
समर््थथित सभी 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरोों मेें 
समर््पपित यूएमटीए की स््थथापना करना। 

6.	 टीओडी नीति मेें उल््ललिखित मास््टर प््ललान अभ््ययास के माध््यम 
से शहरी नियोजन अभ््ययास मेें परिवहन योजना के एकीकरण 
को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा योजना कानूनोों और 
नीतियोों मेें संशोधन करके परिवहन और भूमि उपयोग 
नीतियोों के बीच सामंजस््य सुनिश्चित करना। 

7.	 सार््वजनिक खरीद कानूनोों मेें संशोधन करना और लिंग और 
विकलांगता के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए खरीद 
नीतियोों और प्रक्रियाओं को अपनाना, जसै ेसार््वभौमिक पहुुंच 
को प्रमुख मानदंड के रूप मेें शामिल करना, विशेष रूप से 
शहरी बुनियादी ढांचे और सेवा प्रावधान के संदर््भ मेें, जिसमेें 
निर््ममित पर््ययावरण, परिवहन और आवाजाही, आईसीटी और 
अन््य डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक सीमित नहीीं 
ह।ै इसके अलावा, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियोों के पक्ष 
मेें समावेशी खरीद प्रथाओं को बढ़़ावा देना। 

8.	 एजेेंसियां (जैसे योजना एजेेंसियां, विकास प्राधिकरण और 
शहरी स््थथानीय निकाय) द्वारा शहरी विकास एजेेंडा की 
स््थथापना, कार््ययान््वयन और निगरानी मेें शामिल प्रक्रियाए ं
पारदर्शी, लिंग और अक्षमता केें द्रित, समावेशी और 
भागीदारीपूर््ण होनी चाहिए। विभिन््न हितधारकोों, विशेष 
रूप से महिलाओं, बच््चोों, युवाओं और विकलांग व्यक्तियोों 
से विभिन््न, सुरक्षित और सुलभ तरीकोों से भागीदारी और 
इनपुट प्राप््त करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। 

नगर निगम स््तर पर 

1.	 भारत मेें शहरी स््थथानीय निकायोों या नगर पालिकाओं को 
शहरी नियोजन और सामाजिक-आर््थथिक विकास करने के 
लिए आवश््यक कार््ययात््मक और वित्तीय स््ववायत्तता मिलनी 
चाहिए। इसके अलावा, प्रतिनिधि वार््ड समितियोों को 
अपने संबंधित वार्डडों की योजना बनाने और महिलाओं, 
बच््चोों, विकलांग युवाओं, विकलांग व्यक्तियोों, विशेष रूप 
से विकलांग महिलाओं का प्रतिनिधित््व सुनिश्चित करने मेें 
महत््वपूर््ण भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह की समितियोों 
को अपनी विशिष्ट योजनाओं के माध््यम से नगर पालिका को 
अपनी आवश््यकताओं पर विचार करने और संवाद करने के 
लिए और अधिक संगठित किया जाना चाहिए।  

2.	 शहरोों मेें लड़कियोों, महिलाओं और विकलांग व्यक्तियोों के 
लिए पार्ककों, झीलोों के साथ-साथ मनोरजंन स््थलोों, सांस््ककृ तिक 
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और विरासत स््थलोों और अवकाश स््थलोों जैसे हरे और 
पानी वाले स््थथानोों तक पहुुंच सुनिश्चित करना। महिलाओं, 
लड़कियोों और विकलांग व्यक्तियोों को ऐस ेस््थथानोों का उपयोग 
करने के लिए प्रोत््ससाहित करने के लिए विश्राम स््थलोों की 
उपलब््धता, स््वच््छता सुविधाए,ं अनुकूल समय और प्रवेश 
प्रतिबंधोों जैसे कारकोों को ध््ययान मेें रखते हुए, यह सुनिश्चित 
करना आवश््यक है कि ऐसे स््थथान सुरक्षित होों, महिलाओं, 
लड़कियोों और विकलांग व्यक्तियोों के लिए सार््वभौमिक रूप 
से सुलभ होों। 

3.	  शहरोों मेें सार््वजनिक वॉश बुनियादी ढांच ेको डिजाइन करना 
और उपलब््ध कराना और साथ ही साथ वॉश कार््यक्रमोों 
को लागू करना, जो लिंग और विकलांगता समावेशी और 
सार््वभौमिक रूप से सुलभ हो और विशेष रूप से विकलांग 
लड़कियोों और महिलाओं की जरूरतोों को पूरा करती होों। 
लोगोों द्वारा ऐसी सुविधाओं के सुरक्षित और सुविधाजनक 
उपयोग के लिए आवश््यक है कि लिंग-तटस््थ स््वच््छता 
सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए, मासिक धर््म 
के स््ववास््थ््य उत््पपादोों का प्रावधान किया जाए और बच््चोों के 
अनुकूल उनका डिजाइन तैयार की जाए।ं 

केस अध््ययन 
किलिकिली-भारतीय शहरोों मेें विकलांग बच््चोों के 
लिए समावेशी खेलने के स््थथान बनाना 

किलिकिली, एक पंजीकृत  ट्रस््ट है, जो सभी बच््चोों के 
लिए समावेशी सार््वजनिक स््थथान प्रदान करने के उद्देश््य 
से बनाया गया था और इस तरह यह एक ऐसे समाज को 
बनाने मेें मदद करता है जहां विकलांगता भेदभाव और 
बहिष््ककार का कारण नहीीं बनती है। संगठन सार््वजनिक 
स््थथान के संभावित उपयोगकर््तताओं पर ध््ययान केें द्रित करने 
वाली अपनी भागीदारी प्रक्रियाओं के लिए अद्वितीय है, 
जिसमेें बच््चोों के परामर््श को खेल स््थलोों पर समावेशी 
बनाना उनके काम का केें द्र बिदु है। उन््होोंने बीबीएमपी 
जसैी नगरपालिका एजेेंसियोों के साथ भागीदारी की ह ैऔर 
2021 तक आठ समावेशी सार््वजनिक खेल स््थलोों को 
सफलतापूर््वक स््थथापित किया है। 

वे पार्ककों को समावेशी बनाने के लिए काम करते हैैं और 
सरुक्षित झलूोों, सलुभ बास््कके टबॉल पोल, व््हहीलचयेर सलुभ 
मीरा-गो-राउंड के साथ-साथ ऑटिज््म जैसी न््ययूरोडिवर्जजेंट 
स््थथितियोों वाले बच््चोों के लिए शांत क्षेत्र वाले बहु-संवेदी 
पार्ककों को डिजाइन करते हैैं। वे एक््ससेस ऑडिट और 
एक््ससेसिबिलिटी सॉल््ययूशंस, समावेशी प््लले स््पपेस डिजाइन 
करने, विकलांग या सामान््य बच््चोों के लिए खेल और 
मनोरंजन कार््यक्रम डिजाइन करने और बच््चोों की 
भागीदारी बढ़़ाने जैसी परामर््श सेवाए ंभी प्रदान करते हैैं। 
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सामान््य सिफारिशेें 

1.	 तकनीकी 

1.	 विशेष रूप से सामाजिक और आर््थथिक रूप से वंचित 
पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं और लड़कियोों की प्रत््यक्ष 
भागीदारी को सक्षम करने के लिए लिंग-परिवर््तनकारी और 
आयु-प्रतिक्रियात््मक योजना प्रक्रियाओं को अपनाना। 
योजना और डिजाइन प्रक्रिया को समाविष्ट करने के लिए 
नियोजन उपकरण जैसे कि लिंग विश्लेषण, सुरक्षा ऑडिट, 
अन््ववेषिक सैर, आदि को शामिल करना। 

2.	 सभी शहरी विकास परियोजनाओं और सवेा वितरण के लिए 
डिजाइन के चरणोों मेें सार््वभौमिक डिजाइन दृष्टिकोण को 
प्रगतिशील रूप से अपनाना। यूनिवर््सल एक््ससेसिबिलिटी के 
लिए 2021 के सामंजस््यपूर््ण दिशानिर्देशोों और मानकोों को 
प्रमुख मार््गदर््शक सिद््धाांत के रूप मेें अपनाना। सार््वजनिक 
बुनियादी ढांचे मेें सार््वभौमिक डिजाइन मानदंड को शामिल 
करने से बाद रेट्रोफिट की आवश््यकता समाप््त हो जाती 
है,82 और इसमेें केवल 0-1 प्रतिशत अतिरिक्त लागत (यदि 
कोई हो) लगती है। अक््सर अभिगम््यता के लिए किसी भवन 
को फिर से डिज़़ाइन करने के लिए किसी अतिरिक्त स््थथान 
की आवश््यकता नहीीं होती है, केवल मौजूदा योजना का 
पुनर्वव्यवस््थथापन होता है।83

3.	 लक्षित शहरी नीति निर््णयोों को बेहतर ढंग स ेसचूित करने और 
कार््ययान््ववित करने के लिए लिंग और विकलांगता पर सटीक 
और विश्वसनीय अलग-अलग डेटा एकत्र करने, विश्लेषण 
करने और प्रसारित करने के लिए सिस््टम विकसित करना। 

4.	 डिजिटल डिवाइड और डिजिटल जागरूकता और साक्षरता 
के अंतर को पाटने के लिए एक मजबूत डिजिटल बुनियादी 
ढांचे का डिजाइन और निर््ममाण करना, जिसका सामना 
महिलाओं और विकलांग व्यक्तियोों, विशेष रूप से महिलाओं 
और विकलांग बच््चोों को करना पड़ता है। यह सुविधाओं, 
सेवाओं और अवसरोों तक बेहतर पहुुंच को सक्षम बनाएगा 
जो एक शहरी वातावरण को प्रदान करनी चाहिए जैसे 
कि सुरक्षित आवाजाही, अन््य लाभोों के अलावा, सटीक 
जानकारी तक पहुुंच और शहरी शासन प्रक्रियाओं मेें अधिक 
से अधिक भागीदारी। 

82	 सामंजस््यपूर््ण दिशानिर्देश 2021 
83	 स््ननाइडर और टेकेडा 2008 

5.	 समावेशी शहरी विकास मेें आने वाली बाधाओं को समझने 
और दूर करने के लिए सार््वजनिक और निजी पार््टटियोों के 
बीच साझेदारी मेें विभिन््न समावेशी और सुलभता पहलोों के 
नियमित लिंग और अक्षमता ऑडिट आयोजित करना, साथ 
ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ अंतर-संबंधोों के 
परिप्रेक्षष्य स ेइसकी समीक्षा और उपाय करना। इसके अलावा, 
विशेष रूप से विकलांग महिलाओं के लिए बीमा पॉलिसियोों 
को डिजाइन और जारी करने के साथ-साथ ऐसी योजनाओं 
के प्रभावी कार््ययान््वयन के लिए अधिक जागरूकता के साथ-
साथ क्षमता निर््ममाण के प्रयास किए जाने चाहिए। 

6.	 अस््पतालोों और आश्रय गृहोों जैसे संस््थथानोों मेें विकलांग 
महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाए ंदेखने को मिलती 
हैैं। स््टटाफ सदस््योों को सुग्राही बनाने के अलावा ऐसे संस््थथानोों 
के लिए समय-समय पर जांच के साथ उन पर पैनी निगरानी 
और नियामक प्राधिकरण आवश््यक है। 

2.	 सामाजिक 

1.	 योजना, डिजाइन, कार््ययान््वयन, रखरखाव और शहरी 
विकास एजेेंडा की निगरानी मेें शामिल सरकारी और 
निजी खिलाड़़ियोों के सभी स््तरोों पर विकलांगता और लिंग 
परिवर््तनकारी प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर््ममाण 
करना। भारत भर के शहरोों और कस््बोों मेें सेवा वितरण मेें 
शामिल नगरपालिका के स््तर पर कर््मचारियोों को लिंग और 
विकलांगता के प्रति संवेदनशील बनाना आवश््यक है। 

2.	 विभिन््न सरकारी स््तरोों पर नियमित कार््यशालाओं और 
प्रशिक्षण सत्ररों के अलावा, स््ककूलो ों और विश्वविद्यालय स््तरोों 
पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम मेें महिलाओं के अध््ययन और 
विकलांगता अध््ययन को अनिवार््य किया जाएगा। 

3.	 डीपीओ, नारीवादी और महिला अधिकार संगठनोों, और 
महिलाओं और विकलांग व्यक्तियोों के सशक्तिकरण और 
भागीदारी के लिए काम करने वाले संगठनोों की बड़़ी भूमिका 
और भागीदारी, ऐसे व्यक्तियोों के बीच नेटवर््क  के गठन 
की सुविधा प्रदान करके, सटीक जानकारी प्रदान करना। 
और उन््हेें निर््णय लेने की प्रक्रियाओं मेें भाग लेने मेें मदद 
करना, और प्रौद्योगिकी के उपयोग और सरकारी लाभोों तक 
पहुुंचने मेें उनका समर््थन करना। डीपीओ विकलांग व्यक्तियोों 
के समुदायोों के साथ अपने मजबूत नेटवर््क  के कारण 
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विकलांगता-पृथक डेटा एकत्र करने और प्रबंधित करने मेें 
भी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैैं। इसमेें कई हितधारक 
हैैं, जैसे सरकार के विभिन््न स््तर, डीपीओ, संगठन, जो 
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैैं। केें द्रीय, 
राज््य और स््थथानीय स््तर पर कानूनोों, नीतियोों और योजनाओं 
के साथ निजी क्षेत्र, आदि, जो एक साथ शहरी विकास को 
प्राप््त करने की दिशा मेें महत््वपूर््ण भूमिका निभाते हैैं, वास््तव 
मेें महिलाओं और विकलांग व्यक्तियोों को शामिल करते हैैं। 
नतीजतन, इस तरह का कोई भी समावेश केवल तभी प्राप््त 
किया जा सकता है, जब बहु-क्षेत्रीय प्रयासोों का अभिसरण 
हो और स््थथानीय स््तर पर तकनीकी जानकारी और योजना 
क्षमताओं के निर््ममाण के लिए पर््ययाप््त प्रयास किए जाए।ं84 

84	 नीति आयोग 2021 

केस अध््ययन 
सियोल का 'वुमन फ्ररें डली सिटी प्रोजेक््ट' 

सियोल का 'वुमन फ्ररें डली सिटी प्रोजेक््ट' शहरी पर््ययावरण 
के तीन मदु्ददों-सवुिधा, सरुक्षा और वमैनस््य को बेहतर करने 
और महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके जीवन स््तर को 
बढ़़ाने के लिए शुरू किया गया था। इस परियोजना को 
वर््ष 2010 मेें यूएन पब््ललिक सर््वविस अवार््ड पुरस््ककार से 
भी सम््ममानित किया गया था। वर््ष 2007 मेें, सियोल के 
नागरिकोों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण मेें पाया गया कि 
77.4 प्रतिशत असुविधाए ंजो महिलाए ंअनुभव करती हैैं, 
वे उनके दैनिक जीवन से जुड़़ी हैैं जैसे-सार््वजनिक विश्राम 
कक्ष, सार््वजनिक परिवहन, पार््कििंग, बच््चोों की देखभाल 
की सुविधा, रास््तोों पर चलना आदि, और 67.3 प्रतिशत 
महिलाए ंशहर मेें खुद को असुरक्षित महसूस करती हैैं या 
शहरी जीवन से निराश हैैं। 

इस परियोजना ने महिलाओं के दैनिक जीवन से निकटता 
से संबंधित पांच क्षेत्ररों को लक्षित करके महिलाओं को 
पर््ययाप््त लाभ पहुुंचाने का काम किया जसै ेदेखभाल, काम, 
समृद्धि, सुविधा और सुरक्षा, रेस््टरूम की सुविधा को 
बढ़़ाना, परिवहन और सड़क सुविधाओं मेें सुधार के लिए 
निर्देशित हस््तक्षेप आदि। चार साल की योजना के तहत 
इसकी स््थथापना की गई थी, जिसमेें 90 मुख््य कार््यक्रम 
शामिल थ।े इसके साथ ही यह भी सनुिश्चित किया गया कि 
सियोल मेट्रोपॉलिटन सरकार के हर विभाग ने महिलाओं 
के दृष्टिकोण को उन नीतियोों मेें शामिल करने का प्रयास 
किया, जिनस ेव ेनिपट रह ेहैैं। इस परियोजना मेें नागरिकोों, 
महिलाओं के समूहोों, नगरपालिका सरकार के संबंधित 
अधिकारियोों और महिलाओं के मुद्ददों, कल््ययाण, सड़क, 
परिवहन, आवास, वास््ततुकला और पर््ययावरण जैसे क्षेत्ररों के 
विशेषज्ञञों सहित कई तरह के हितधारक शामिल थे। 
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3.	 आर््थथिक 

1.	 महिलाओं और विकलांग व्यक्तियोों के रोजगार के लिए 
अधिक से अधिक प्रोत््ससाहन के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियोों, 
विशेष रूप से विकलांग महिलाओं के लिए बाजार से जुड़़ाव 
और रोजगार पैदा करने के उद्देश््य से नीतिगत उपायोों का 
प्रभावी कार््ययान््वयन और आवधिक समीक्षा करना। इसमेें 
शहरी क्षेत्ररों (जैसे स््व-रोजगार महिला संघ या सेवा और 
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) मेें अनौपचारिक क्षेत्र मेें 
कार््यरत महिलाओं की सामूहिक कार््रवाई या स््वयं सहायता 
समूहोों को बढ़़ावा देना शामिल है। कौशल विकास, एक 
मजबूत नेटवर््क  और स््वरोजगार के अवसर प्रदान करने के 
अलावा, ऐसे समूहोों को क्रेडि ट लाइन, स््ववास््थ््य देखभाल, 
चाइल््डकेयर, बीमा, आवास सहायता,85 सह-शिक्षण और 
जागरूकता जैसे अतिरिक्त लाभ मिलत हैैं। यह देखते हुए 
कि शहरोों मेें आमतौर पर सामाजिक एकता कम होती है, 
ऐसे समूहोों को संगठित करने पर विशेष ध््ययान दिया जाना 
चाहिए।86 इसके अलावा, व्यापार उद्यमोों के लिए ऋण, 
लघु ऋण या अनुदान प्रदान करने, सहकारी समितियोों की 
स््थथापना, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के लिए केें द्रीय 
और राज््य दोनोों स््तरोों पर विशिष्ट पहल होनी चाहिए।87 

2.	 विकलांग व्यक्तियोों के लिए विशिष्ट, RPWDA सरकार से 
विकलांग व्यक्तियोों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और स््वरोजगार 
के लिए रोजगार की सुविधा के लिए रियायती दरोों पर ऋण 
प्रदान करने सहित योजनाओं को तैयार करने का आग्रह 
करता है।88  नतीजतन, व्यावसायिक प्रशिक्षण मेें शामिल 
सार््वजनिक संस््थथानोों का समर््थन करके और निजी क्षेत्र की 
भागीदारी को प्रोत््ससाहित करके केें द्र और राज््य स््तर पर 
विभिन््न विभागोों द्वारा स््थथापित कौशल विकास योजनाओं 
के बेहतर कार््ययान््वयन पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके 
अलावा, हितधारकोों के बीच ऐसी योजनाओं के बारे मेें 
जागरूकता और जानकारी बढ़़ाने, सुव्यवस््थथित करने 
के प्रयास किए जाने चाहिए और विशेष रूप से स््थथानीय 
कार््ययान््वयन स््तरोों पर योजनाओं के तहत उपलब््ध लाभोों 
को प्राप््त करने की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के साथ-साथ 
क्षमता निर््ममाण और बेहतर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी 
प्रणाली बनाना। इसके अलावा, RPWDA के तहत निर््धधारित 
सार््वजनिक रोजगार प्रावधानोों का प्रभावी कार््ययान््वयन होना 
चाहिए। 

85	 पॉज़र्नी 2016 
86	सि ंह, रविशंकर और पिल््ललै 2020 
87	सि ंह, रविशंकर और पिल््ललै 2020 
88	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडीए, धारा 19 
89	 जैकब 1992 
90	 संयुक्त राष्ट्र पर््ययावास (यूएन हैबिटेट) 2020 

3.	 पट्टे पर देने की जगह, ऋण और अनुदान, लाइसेेंस आदि पर 
सब््ससिडी देकर रेहड़़ी-पटरी वालोों, विशेषकर महिलाओं और 
अन््य अनौपचारिक व्यवसायोों को प्रोत््ससाहित करना। शहरी 
सवुिधाओं और अवसरोों, विशषेकर महिलाओं के लिए सरुक्षा 
और पहुुंच को बढ़़ाने के लिए और साथ ही साथ यह सनुिश्चित 
करना कि "आंखेें सड़क पर लगी रहे"89 की अवधारणा का 
पालन करते हुए सड़कोों का लगातार उपयोग किया जाए। 

4.	 गतिशीलता 

1.	 गतिशीलता और परिवहन योजनाओं मेें उन विभिन््न स््थथानोों 
पर विचार करना चाहिए, जहां महिलाओं को पहुुंच की 
आवश््यकता होती है (पहुुंच और डिजाइन की पारंपरिक 
धारणाओं के अलावा); न केवल मुख््य शहरी क्षेत्ररों मेें बल््ककि 
पेरी-शहरी क्षेत्ररों मेें शिक्षा और स््ववास््थ््य सुविधाओं तक पहुुंच 
का विस््ततार करना।90 इस तरह की योजना प्रभावित लोगोों, 
विशेषकर महिलाओं और विकलांगोों और सामान््य लड़कियोों 
के इनपुट को ध््ययान मेें रखते हुए बनाई जानी चाहिए; उन 
महिलाओं को ध््ययान मेें रखते हुए गतिशीलता और परिवहन 
मार्गगों की योजना बनाई जानी चाहिए जिन््हेें घरेलू संसाधनोों, 
वॉश सवुिधाओं, स््ववास््थ््य देखभाल, अनौपचारिक कार््यस््थलोों 
और स््ककूलो ों, आंगनवाड़़ी केें द्ररों और बच््चोों के लिए सुविधाओं 
तक पहुुंच प्राप््त करनी है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियोों 
को ध््ययान मेें रखते हुए, इस तरह की योजना को अंतिम-मील 
कनेक््टटिविटी सनुिश्चित करनी चाहिए; और यह सलुभ, अच््छछी 
तरह से जुड़़ी और वहनीय होनी चाहिए। 

2.	 भूमि उपयोग योजना को परिवहन योजना को ध््ययान मेें 
रखकर तैयार करना चाहिए ताकि उससे यह सुनिश्चित 
किया जा सके कि शहरी क्षेत्र और इसकी परिधि जुड़़े रहेें 
और शिक्षा, रोजगार और अन््य संसाधनोों जैसे सभी प्रकार 
के अवसरोों तक आसानी से पहुुंच बनाई जा सके। परिवहन 
आर््थथिक क्षेत्ररों के विकास को सक्षम बनाता है। 

3.	 शहरोों मेें महिलाओं, विकलांग व्यक्तियोों, बच््चोों और युवाओं 
को मुफ््त या अत््यधिक किफायती सार््वजनिक परिवहन 
प्रदान करने के लिए नीतियां विकसित करना। 

4.	 शहरी नियोजन जन-केें द्रित होना चाहिए, लड़कियोों और 
महिलाओं की गतिशीलता और व््हहीलचेयर की पहुुंच और 
सुरक्षा को सक्षम करने के लिए सुलभ सड़कोों और पैदल 
चलने योग््य बनाने पर ध््ययान केें द्रित करना चाहिए। उन नीतियोों 
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पर ध््ययान दिया जाना चाहिए जो सुरक्षा, अधिक समावेश, 
अंतिम-मील कनेक््टटिविटी और पहुुंच पर ध््ययान केें द्रित करती 
हैैं।91 मोबिलिटी इन्फ्रास्टट्रक््चर को गरै-मोटर चालित परिवहन, 
मुफ््त या कम लागत वाले सार््वजनिक परिवहन, राष्ट्रीय 
राजमार्गगों मेें शौचालय आदि पर ध््ययान केें द्रित करना चाहिए, 
जो कनेक््टटिविटी और आवृत्ति को प्राथमिकता देता है।

91	 भारत, आरपीडब््ल्ययूडीए, धारा 41 
92	 केजरीवाल ए, 2019 
93	 गोस््ववामी एस 2022

केस अध््ययन
महिलाओं और लड़कियोों के लिए मुफ््त सार््वजनिक 
परिवहन: दिल््लली सरकार की पहल 

महिलाओं और लड़कियोों के लिए लिंग आधारित वेतन 
के अंतर और आवाजाही मेें आने वाली बाधाओं को दूर 
करने के लिए, दिल््लली सरकार ने 2019 मेें शहर मेें सभी 
महिलाओं और लड़कियोों के लिए बस परिवहन को मुक्त 
बनाने के लिए पिंक स््ललिप अभियान शुरू किया। यह 
देखते हुए कि शहर के कार््यबल मेें महिलाओं की हिस््ससेदारी 
केवल 11 प्रतिशत है और दैनिक तौर पर दिल््लली मेट्रो 
और बसोों मेें केवल 30 प्रतिशत महिलाएं सफर करती 
हैैं, दिल््लली सरकार ने शहर मेें महिलाओं की आवाजाही 
को प्रोत््ससाहित किया। महिलाओं की सार््वजनिक परिवहन 
तक पहुुंच मेें सुधार करके, इसने महिलाओं और शहरी 
स््थथानोों को सरुक्षित बना दिया, यह मानते हुए कि सामहूिक 
पारगमन महिलाओं को सुरक्षा की भावना देता है, क््योोंकि 
एक साथ यात्रा करने वाली महिलाओं की संख््यया बहुत 
अधिक होती है।92 इसके साथ ही इस योजना के माध््यम 
से अब महिलाएं अपनी बचत को पोषण या व्यक्तिगत 
बेहतरी मेें लगा सकती हैैं। इस पहल से महिला सवारियोों 
को बढ़़ावा मिला ह,ै जिसस ेशहर की कामकाजी महिलाओं 
को काफी फायदा हुआ है। 

इसके अलावा, दिल््लली सरकार ने अपनी बसोों के लिए 
महिला ड्राइवरोों की भर्ती हेतु नियमोों मेें ढील के माध््यम93 
से सार््वजनिक परिवहन मेें अधिक से अधिक महिलाओं 
को शामिल करने के लिए कई उपाय किए हैैं, जिसमेें 
महिला आवेदकोों के लिए आवश््यक न््ययूनतम ऊंचाई 159 
समेी स ेघटाकर 153 समेी करना और "अनुभव मानदंड" 
को एक महीने तक कम करना शामिल है। एक और पहल 
मेें, दिल््लली सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए 
शहर मेें नए इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए 4,261 नए परमिटोों 
मेें से 1,406 (33 प्रतिशत) आरक्षित किए हैैं
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स््ववीकृतियाँ

हम स््ननेहा विशाखा, दामिनी घोष और नम्रता मुरुगेशन (विधि सेेंटर फॉर 
लीगल पॉलिसी, कर््ननाटक) के आभारी हैैं कि उन््होोंने नीति संक्षिप््त को 
लिखा और डोमेन विशेषज्ञञों और विकलांग व्यक्तियोों के संगठनोों के साथ 
परामर््श प्रक्रिया का नेतृत््व किया। इस दस््ततावजे़ को तयैार करने मेें उनकी 
सहायता के लिए हम विधि की प्रशिक्षु अनुसंधान टीम- रानू तिवारी, 
नंदिनी जीवा और प्रज््ज््वल श्रीवास््तव के बहुत आभारी हैैं।

हम विशेष रूप से डॉ. ध््वनि मेहता (विधि सेेंटर फॉर लीगल पॉलिसी) 
और निधि गोयल (राइजिंग फ््ललेम) द्वारा नीति संक्षिप््त की समीक्षा करने 
के लिए तथा बहुमूल््य प्रतिक्रिया प्रस््ततुत करने के लिए दिए गए सहयोग 
की सराहना करते हैैं।

हम बृंदा शास्त्री (वास््ततुकार), श्रेया शेट्टी (वास््ततुकार), मीरा जे (निमहंस), 
शिवराम देशपांडे (समर््थनम ट्रस््ट), राहुल बजाज (दिव््याांगता अधिकार 
वकील, विधि सेेंटर फॉर लीगल पॉलिसी), सोबिया रफीक (स््थथानीय 
संवेदन) को उनके बहुमूल््य इनपुट के लिए धन््यवाद देते हैैं। हम पारुल 
कुम््थथा (नेचर नर््चर आर््ककिटेक््टट््स एंड प््ललानर््स), आशा हंस (शांता 
मेमोरियल रिहैबिलिटेशन सेेंटर), वी. बसावराजू (दिव््याांग व्यक्तियोों के 
भूतपूर््व राज््य आयुक्त, कर््ननाटक), कविता कृष््णमर््तति (किलिकिली), 
काव्या पूर््णणिमा बालाजेपल््लली (एनसीपीईडीपी - जावेद आबिदी 
फेलोशिप ऑन डिसेबिलिटी), अजय सूरी (इनक््ललूसिव सिटीज सेेंटर, 
रा.न.का.सं.), सौम््यया टी गपु््तता (हमसफर ट्रस््ट), अपूर््व कुलकर्णी (ओला 
मोबिलिटी इंस््टटीट्यूट), शंपा सेनगुप््तता (श्रुति डिसेबिलिटी राइट्स 
सेेंटर), वैष््णवी चिदबरनाथन (ग्रेटर चेन््नई कॉर्पोरेशन), उत््सव चौधरी 
(रा.न.का.सं.) और राधिका कौल बत्रा, रंजिनी मुखर्जी और आरती 
ठाकुर (यूएनआरसीओ) को नेशनल एक््सपर््टट््स राउंडटेबल कंसलटेशन 
और सत््ययापन कार््यशाला के दौरान मसौदा नीति संक्षिप््त पर उनकी 
बहुमूल््य प्रतिक्रिया और सुझावोों के लिए धन््यवाद देते हैैं। हम नीति 
संक्षिप््त को अंतिम रूप देने मेें उनके इनपुट के लिए शिवानी गुप््तता 
(सीबीएम अंतर््रराष्ट्रीय), मोहम््मद आसिफ इकबाल (पीडब््ल्ययूसी), माधुरी 
दास (यूनिसेफ), आदिश्री पांडा और पारुल शर््ममा (यूएन-हैबिटेट) के भी 
आभारी हैैं।
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Contact us: National Institute of Urban Affairs, 1st Floor, Core 4B, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi -110003, India 
Telephone: (91-11) 24617517, 24617543, 24617595 • Email: director@niua.org, thebasiicproject@niua.org, uchoudhury@niua.org 

• Website: www.niua.org     @Niua_India

1976 मेें स््थथापित, राष्ट्रीय नगर कार््य ससं््थथान (रा.न.का.
स.ं) को शहरीकरण स ेसबंंधित कार्ययों पर अनुसधंान और 
अभ््ययास के बीच के अतंराल को समाप््त करने और देश की 
इन शहरी चनुौतियोों का समाधान करने के उपायोों और ततं्र 
का सझुाव देने का कार््य सौौंपा गया था। 40 स ेअधिक वर्षषों 
स,े रा.न.का.स.ं तजेी स े विकसित हो रह ेशहरी भारत के 
लिए शहरी आख््ययान के निर््ममाण मेें और कभी-कभी योगदान 
देने मेें अग्रणी रहा ह।ै ससं््थथान विभिन््न पमैानोों पर शहरी 
विमर््श का निर््ममाण करने के लिए शहरी भारत के प्रमखु क्षेत्ररों 
को सामने लाने की दिशा मेें सक्रिय रूप स ेकार््य कर रहा ह।ै

इसने शहरी चनुौतियोों का समाधान करने के लिए अनुसधंान, 
ज्ञान प्रबंधन, नीति समर््थन और क्षमता निर््ममाण मेें अपनी 
दक्षताओं का उपयोग किया ह ैऔर भारत मेें सतत, समावेशी 
और उत््पपादक शहरी पारिस््थथितिकी ततं्र विकसित करने के 
लिए निरतंर प्रयास किया ह।ै यह भारत मेें शहरी विकास के 
लिए एक विचारशील लीडर और ज्ञान केें द्र के रूप मेें उभरा 
ह ैऔर भारत की शहरी परिवर््तन यात्रा के लिए सहयोग और 
साझदेारी के लिए भारतीय और अतंर््रराष्ट्रीय दोनोों सगंठनोों 
द्वारा इसकी माँग की जाती ह।ै रा.न.का.स.ं अपनी सभी 
पहलोों और कार््यक्रमोों के माध््यम स ेसतत विकास लक्षष्ययों 
(एसडीजी) को प्राप््त करने की दिशा मेें अपने प्रयासोों को 
सरंखेित करने के लिए प्रतिबद्ध ह।ै

भारत मेें सयुंक्त राष्ट्र प्रणाली मेें 26 सगंठन शामिल हैैं जिन््हेें 
भारत मेें सवेा करने का विशषेाधिकार प्राप््त ह।ै निवासी 
समन््वयक, सरकार के सयंकु्त राष्ट्र महासचिव के नामित 
प्रतिनिधि, सयुंक्त राष्ट्र के शासनादेश की वकालत करने के 
लिए सयुंक्त राष्ट्र की टीम का नेतृत््व करत ेहैैं, जबकि परूे 
सयंकु्त राष्ट्र परिवार के समर््थन और मार््गदर््शन पर आकर््षषित 
होत ेहैैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया india.un.org 
वबेसाइट पर विजिट करेें: 

समावेशिता 
के माध््यम से 
सशक्तिकरण


